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 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  चारों  ग्रोवर  एक  वृत्ताकार  ि  क  दि  ह  दि  बनाने  are  रेलगाड़ियाँ चलाने  की

 योजना  के  संबंध  में  ya  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 FERI—-|KR  के  ग्राम-व्यक्त  में  इस  कार्य  के  लिये  निर्धारित  धनराशि  में
 से

 कितनी

 व्यय  हुई  है  तथा  कितनी शेष  है  ;  कौर

 इस  योजना  के  कब  तक  पुरी  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  जो  प्रायोजना मंजूर  की  गई  है  उसका

 नाम  क्षेत्र
 में  दिल्ली-मथुरा  लाइन  को  शक्र बस्ती  से  कौर  शक्र बस्ती  को  बादली

 से
 मिलाने

 के  लिये  माल
 परिहार  लाइनें  ”  है  ।.

 छावनी
 में

 पड़ने
 वाले

 हिस्से  को

 छोड़कर  बाक़ी  हिस्से  में  लाइन  का  एलाइनमेंट तय  हो  चुका है  झर
 ज़मीन

 लेने  के  संबंघ  में  ae

 २६८७
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 बाई  की  जा  रही  रक्षा  मंत्रालय के  परामर्श  से  छावनी  क्षेत्र  में  भी  लाइन  का  एलाइनमेंट

 तय  किया
 जा

 रहा  लाइन  के  कुछ  हिस्सों  में  मिटटी  के  काम  के  लिए  टैंडर भी  खोले  जा

 चुके हैं  ।

 PEKV-KI  में  १९६३ के  भ्रांत  तक  ४८,३३,०००  रुपये  खर्च हुए

 प्राया है  कि  बाक़ी  २,७५,०००  रुपये  १९६३  के  cig  तक  at  हो  जायेंगे

 इस  बात  की  संभावना  है  कि  ज़मीन  पर  कब्ज़ा  मिल  जाने  के  बाद  यह  प्रायोजना  ३,

 साल  में  पुरी  हो  जायेगी  ।

 sit
 |: (० |

 ला०  द्विवेदी  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  दिल्ली  के  इर्दगिर्द  रिंग  रेलवे  में  कुल

 कितने  स्टेशन  होंगे  क्या  वह  सभी  बस्तियाँ इस  में  प्रा  जायेंगी  जहाँ  पर  कि  सरकारी  कमंचारी

 wea  हैं  प्र  क्या  उनको  रिंग  रेलवे  की  सुविधा  मिल  सकेगी
 ?

 श्री  शाहनवाज  जैसा  कि  माननीय सदस्य  को  मालूम  ह  कि  यह  जो  रिंग  रेलवे  बनाई

 जा  रही  है  दअरसल यह  दिल्ली  के  लिए  ऐवायडिंग  लाइन  जो  मालगाड़ियाँ  बम्बई  वगैरह

 की  तरफ  से  art  हैं  हेम  उनको  दिल्ली  यथा  नई  दिल्ली  स्टेशनों  में  लाये  बगैर  बाहर  बाहर

 से  ही  कुछ  को  ग़ाज़ियाबाद  की  तरफ़  से  कुछ  को  बादली  की  तरफ़ से  पानीपित  ate

 सोनीपत  लाइन  की  तरफ़  से  भेज  देंगे  |  इस  काम  को  करने  के  साथ  साथ  इस  रिंग  रेलवे  द्वारा

 दिल्ली  से  दूर  बसी  हुई  बस्तियों  के  निवासियों को  यातायातਂ  की  भी  सुविधा  सुलभ  होगी  ।  तीन

 नये  स्टेशन्ज  हमारा  खोलने  का  विचार  ह  ।  एक  तो  सफदरजंग का  होगा

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :...  जो  नई  बस्तियाँ हैं  प्रौढ़  जहाँ  सरकारी  watt  रहते  हैं

 श्री  द्ाहनवाज़षां  :  जी  मैं  ने  फ़रमाया तो  कि  age  सी  बस्तियों को  इससे  फ़ायदा

 होगा  ।

 श्री  म०  ला०  मैं  जानना  चाहता  चूंकि  इस  रिंग  रेलवे  का  टर्मिनस  कहाँ  होगा

 यह  रुकेंगी कहाँ  पर  ?

 sh  शाहनवाज़ वां  :  यह  हज़रत  निज़ामुद्दीन &  सफदरजंग  की  तरफ  होती हुई  दिल्ली  से

 छावनी  से  सब्जी  मंडी  की  तरफ़  जायेंगी  |

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  कहा  है  कि  भूमि  प्राप्त  कर  लिये  जाने  के

 बाद इस  में  तीन-चार  ag  लग  जायेंगे  ।  भूमि  के  कितने  समय  में  प्राप्त  कर लिये

 जाने  की  संभावना है  ?

 pat  दाहनवाज्ञ खां  :  मैं  कोई  निश्चित  तिथि  तो  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  यह  तो  भूमि

 ज  प्राधिकारियों  पर  निर्भर  करता है  कि  वे  प्रतिरक्षा  प्राधिकारियों  से  कितनी  जल्दी

 भूमि  का  अजन  करती  हैं  ।  भूमि  के  कुछ  अंदा  ऐसे  हैं  जो  छावनी  क्षेत्र  में  आते  हमने  उन  के
 पाथ  सम्पर्क  बनाये  रखा  मुझे ग्राशा है  कि  इस  में  अधिक  समय  नहीं  लगेगा  ।

 fat  ना०  चतुर्वेदी  :  क्या  कारण है  कि  उपनगरीय  रेलवे में  fray  कर्षण  की  बजाय

 वाष्प  क्षण को  वरीयता  at  जाती  है
 यद्यपि  इसमें

 age  छोड़े  जाने  की  संभावना है
 ?

 ss  a

 मिल  मैत्रेयी  में



 q&  oy  रद्द

 शाहनवाज़
 खां

 :
 जैसा

 कि  मैं  ने
 oft  इसके  पीछे  मुख्य  विचार  यही

 था  कि

 प्रमुख रुप  से  माल  परिवहन  के  लिये  मार्गों के  साथ  सम्बन्ध  जोड़ने  वाली  वैकल्पिक  लाइनें  बनाई
 जाये ं|

 श्री प्र०  प्र०  जैन
 :

 क्या  इस  से  स्थानीय  जनता  को  लाभ  पहुंचेगा तथा  स्थानीय  यातायात

 मे ंभी  सुविधा  होगी ?  बड़े  बड़े  नगरों  में  यातायात के  लिये  मानोरेल  क्योंकि  रेल  का  नवीनतम

 प्रकार  सरकार ने  इस  के  स्थान  पर  मानोरेल  चलाने  पर  कोई  ध्यान  दिया है  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  इस  में  मुझे कोई  संदेह  नही ंहै  कि  स्थानीय  जनता को  इस  से  बहुत

 लाभ  होगा  ।  जेसा  कि  में  ने  बताया  इस  वैकल्पिक  लाइन  को  बनाने  का  मुख्य  प्रयोजन

 माल  परिवहन  के  लाने-ले  जाने  के  लिये  सुविधायें  प्रदान  करना  है  ate  इसलिये  मानोरेल

 चलाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  |

 श्री स०  चे  सामन्त
 :  aire  भूमि  के  लिये  कम  प्रतिकर  दिये  जाने के

 बारे
 में  कितनी

 शिकायतें  भाई  हैं  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  रेलवे  मंत्रालय  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  भूमि  जैन
 भ्रमणकारी  ही  यह  काम  करता है  |

 att  हृदय  :  जिस  तरह  दिल्ली  की  घनी  बस्तियों  को  यह  fer  रेलवे  की  सुविधा  दी  जा

 रही है  क्या  अन्य  शहरों  में  भी  इसी  तरह की  रेलवे  की  सुविधा  देने  का  विचार हो  रहा  यदि

 तो  कहां  कहां
 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  वह  तो  अलग  अलग  जब  जहां  सवाल  पैदा  होता है  तो  उस  पर
 पिछला  किया  जाता है  ।  मिसाल के  तौर  पर  बम्बई  या  कलकता  जैसे  बड़े  बड़े  शहर  हे  जहां  कि  यह

 सुविधा  दी  हुई  है
 ।  जहां  भी  यह  सवाल  पैदा  होता है  वहां  के  लिये  श्रलहृदा तौर  पर  विचार  किया

 जाता है  ।

 दिल्ली  रेल  के  पुल  पर  यातायात

 श्री  प्रकादावीर  हित्ती

 |  श्री  जगदेव  सिह  सिद्धांत  :

 श्री  भागवत

 श्री  भक्त

 थ्रो  इ०
 मधुसुदन

 am  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली में  यमुना  पर  नावों  का  पुल  बन  जाने  से  रेल  के  पुल  पर  यातायात  में

 कुछ  कमी  हुई  है  ;  WK

 क्या  इसी  तरह  के  कुछ  प्रौढ़  पुल  बनाने  का  भी  विचार  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  हां  ।

 इस  समय
 को  बोर  जनाने  का  ware  wer

 किया जा  रहा  है  ।
 ण

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री
 :  दिल्ली में  यमुना  पर  यह  नावों का  दूसरा  पुल  जो  बनाया  गया  है

 जिससे  दिल्ली  में  रेल  के  पुल  पर  यातायात  में  पर्याप्त  सुविधा  मिली  तो  क्या  सरकार  ने  इस

 बात की  भी  कोई  जानकारी  ली  है  कि  यह  साल में  कितने मास  तक  जारीਂ  रह  सकेगा  wk  जिन

 दिनों
 यह  पुल  नहीं  रहेगा  उस

 समय  यातायात की  सुविधा  के  लिये  कौर  व्यवस्था  की

 जायेंगी

 थी  राज  बहादुर  स्पष्ट  है  कि  नावों  का  पुल  बाढ़  के  बेवक्त  जारी  नहों  रह  सकता  है  ।

 यह  पुल  नवम्बर से  जून  तक  हर  वर्ष  रहेगा  ।  इस  के  बनने से  जो  सुविधा  मिली  है  वह  यह  है

 कि  सवेरे  आठ  बजे  से  ग्यारह  बजे  तक  कौर  शाम  को  पांच बजे  से  आठ  बजे  तक  जितनी  साइकिल

 ट्रैफिक  या  गैडैस्ट्रिन  ट्रैफिक  है  वह  सब  इस  नाव  के  पुल  से  पास  fear  जाता

 अनुमान  लगाया  गया है  कि  लगभग  ३०  हजार  भ्रामक  या  साइकिल  जो  छ  भी  करीब ३०

 हजार  श्रादमी  इस  द  धंटे  अगस्त  में  इस  पुल  से  गूजर  कर  पार  होते  हैं  बाकी  में  कोई  Yooo

 व्यक्ति  पुल  से  पार  होते  हैं

 झष्यक्ष  महोदय  :  सवाल  यट  था  कि  बाढ़ के  दिनों  में जब  यह  पुल  नहीं  रहेगा  कौर  ट्रैफिक

 का  प्रैशर  ज्यादा  होगा तो  उसके  लिये  क्या  कोई  aeq  व्यवस्था  की  जायेगी ?

 श्री  राज  बहादुर  :  एक  सवाल  में  कई  सवाल  थे  कौर  मुझे  अफसोस है  कि  मैं उस  asa  याद

 नहीं  रख  सका  ।  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वजीराबाद  का  पुल  तैयार हो  जायगा  जोकि  अप्रैल

 के  आखिर  तक  खोल  देंगे  ।  इसके  अलावा  दो  कौर  पुल  बन  रहे  हैं  ।  जिन में  एक  तर  पुल  हमा यू

 के  मकबरे  के  पास  सड़क  का  पुल  बनाया  जा  रहा है  ।

 sit  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  वजीराबाद  का  पुल  जेसा कि  माननीय

 मंत्री ने  उत्तर  दिया  कि  भ्रभ्रेल के  प्राचीन  तक  उसके  खल  जाने  की  सम्भावना  दूसरा  पुल

 जो  यमुना  पर  बना  रहे  हैं  उस  के  कब  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  उस  के  पूरा हो  जाने  की  उम्मीद तो  जल्दी  थी  लेकिन  अभी  हाल  में

 ऐसा  ean  कि  उस  जगह  पर  कि  जहां  पुल  बनाया  जा  रहा  जमुना  का  रखीं  कुछ  बदल  गया

 जिसकी  वजह  से  जहां  उसकी  बुनियादें  लगानी  थीं  सनौर  जो  काम  करना  था  उसमें  कुछ  फर्क

 पाया  ।  जिस  ठेकेदार को  ठेका  दिया  गया  था  उसने  wast  कोस्ट  कुछ  बढ़ा  कर  मांगी है  |  यह  सब

 सवालात  जेरगौर हैं  ।  इस  बीच  में  एक  तरफ  का  एप्रोच  तो  बन  चुका  है  शर  दूसरी  तरफ

 बन  रहा है  ।

 थ्री  भागवत शा  आजाद  :  मंत्री  महोदय  ने  हुमायुं  के  मकबरे  के

 पास  जिस  पुल  के

 बनाये

 जाने का  उल्लेख किया  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उस  पुल  के  कब  तक  बन  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 शी  राज  बहादुर  :  मैंने  उस  का  जवाब  दे  दिया  है
 ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  बड़ी  राबाद  शौर  उपाय  के  मक़बरे  के  पास  जो  पुल  बनने  वाले  उनसे  यातायात

 में  जरूर  कुछ  सुविधा  मिलेगी  लेकिन  जो  असल  ट्रैफिक  का  वह
 तो

 दिल्ली  के  यमुना पुल  पर  है

 तो  कया उस  पुल  के  किनारों  को  चौड़ा  करने  की  किसी  ऐसी  व्यवस्था  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?
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 श्री
 राज  बहादुर  :  उम्मीद  यह  की  जाती  है  कि  जो  ट्रैफिक  वर्तमान  यमुना  पुल  पर

 ट्रैफ़िक  वजीराबाद  हुमायुं  के  मक़बरे  के  पास  बन  रहे  पूलों  की  कौर  डाइवर्ट  कर  जायगा

 ait  इस  से  दिल्ली  के  यमुना  पुल  पर  ट्रैफ़िक  का  1...  काफ़ी  कम  हो  सकेगा  |

 यदा पाल  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  परसों  २४  तारीख  को  इतवार  के  दिन  इस  पुल  पर

 जो  पुलिस  खड़ी
 थी

 उसने  सूद  ह  बजे  से  ले  कर
 दो

 बजे  तक
 इस

 नाव  के  नये  बने  हुए  पुल
 को

 बंद

 कया  ऐसा  उसने  सिर्फ  wot  पुलिस  शाही  दिखाने  के  लिए  कौर  जनता  को  तंग  करने  के  लिए  किया

 श्री  राज  बहादुर  :  मैं  नहीं  समझता  कि  पुलिस  ने  बिला  बजह  पुल  को  बन्द  किया  होगा  ।  मेरे

 नोटिस  में  कम  से  कम  यह  चीज़  नहीं  है  ।

 कृषि-उत्पादों के

 +

 श्री  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा

 थी  विनती  सीध

 श्री  सरदार  प्रसाद  ।

 श्री  रामदोखर प्रसाद सिह प्रसाद  fag

 |  श्री  हेडा

 श्री  बिशन चन्द्र सेठ

 att  यद्यपि

 f*  Ros

 |  श्री  प०  पटल

 ait  दी०  च०

 श्री  रामसेवक  यादव

 ait <r awe aaa राम  हरक  यादव

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  कृषि-उत्पादों के  मूल्य
 निश्चित

 करने  के  लिये

 एक  बोर्ड  का  गठन  करने का  जो  कैबिनेट को  समय  समय  पर  परामर्श  दिया  करे  ;

 यदि  तो  बोर्डे का  स्वरूप  क्या  होगा  तथा  उसमें  कितने  सदस्य  होंग े;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ats  की  यह  जिम्मेदारी  भी  होगी  कि  कृषि  उत्पादों के  प्रति  रिक्त

 stare  उत्पादों  के  भी  मलय  निश्चित  शर

 उक्त  कब  तक  स्थापित होगा  तथा  इस  संबंध  में  किसानों की  क्या  प्रतिक्रिया

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  TAT  से

 कृषि  मूल्यों के  बारे  में  मंत्रणा  समिति  या  बोड़े  बनाने के  प्रइन  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 है  |

 इन्द्रजीत  ताल  मल्होत्रा
 :  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  के  निर्धारण  का  यह  wat  बहुत  लम्बे  समय

 से  सरकार के  विचाराधीन  रहा  में  उन  मुख्य
 क

 इना इयों  के  बारे  में
 जानना चाहता  हूं  जिनके

 कारण  शीघ्र  fay  नहीं हो  पारहाहे  |
 SA  युमनाााजाधा

 frat  सहेजी  में
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 राम  सुलग  ठीक है  कि  २४  RaYE  से  यह  बात  सरकार  के

 धीन है
 कौर  त्रिमण्डला

 के  पास  इसे  सितम्बर  Raq  में  पहुंचाया गया  था  ।  बाद  में  इसे  अस्थायी

 तौर
 पर  छोड़  दिया  गया  परन्तु  हाल  ही  में  फरवरी  28E3 A में  कृषि  संबंधी  तालिका ने  सुझाव

 दिया
 कि  कृषि  उत्पादों

 के  मूल्यों  निर्धारण  करने के  लिये  एवं  मित्रता समिति  बनाई  जानी

 चाहिये  ate  मंत्रालय इसकी  भी  जांच  कर  रहा है  कि  थोक  भावों को  नियंत्रित करने  ate  थोक

 तथा  फुटकर  व्यापार की  गतिविधियों  का  निरीक्षण करने  के  लिखे  एक  कृषि  उत्पाद  बोर्ड  बनाया
 जाये या  नहीं  ।  इस  पर  सक्रिय  विचार हो  रहा  है

 fat  इखजीतलाल  मल्होत्रा  :.  यह  देखते  हुये कि  इस  समय  ऐसी  कोई  एजेंसी  नहीं है
 art  निकट  भविष्य  में  भी  शायद  न  इस  समय  मूल्यों  के  निर्धारण  के  लिये  कौन  सी प्रक्रिया

 अ्रपनाई  जाती है  ?

 राम  सुभग  चावल  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  के  बारे  में  हमने  निर्णय  कर  लिया

 ह  गेहूं  की  कस  से  कस  कीमत  की  भी  घोषणा कर  दी  गई  है  ।  पटसन  we  कपास  के  बारे  में
 कस से  कस  कीमत  घोषित  कर दी  गई  है  उसका  पालन  भी  हो  रहा  है  ।  पटसन  में  श्रीराम

 बाटम का  मूल्य  घोषित  कर  दिया  गया है

 श्री  तगा  यह  देखते  हुये  कि  मंत्री  महोदय  ने  पीछे  एक  दिन  कहा  था  कि  कृषि  का  उपभोक्ता

 झभिस्थापन  की  बजाय  उत्पादक  श्रभिस्थान  क्या  कारण  है  कि  जो  निर्णय  तभी  PRX

 में  किया  जाने  वाला  था  वहं  अभी तक  नहीं  किया  गया  er  उस प्रस्ताव की  प्रगति  घ्रथवा  विफलता

 के  बारे  में  माननीय  मंत्री  ने  जो  जानकारी  दी  है  उसके  लिये  हम  धन्यवादी हैं  ।  उत्पादक  श्रमिस्थापनਂ

 नीति  की इस  घोषणा  को इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  समझा  चाहिये  ?  क्या  यह
 मंत्रालय के  स्तर  पर  है  अथवा  मंत्रिमण्डल के  अथवा  मंत्रिमण्डल की  किसी  उप-समिति के  ?

 राम  सुभग  सिंह
 :  जैसा कि  श्राप  जानते  हैं  यह  घोषणा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय की

 at पर  वाद-विवाद के  उत्तर  में  की  गई  थी  कौर  में  समझता  हूं  कि  मंत्रालय  उस  घोषणा  को  सम्पूर्ण
 रूप  में  क्रियान्वित  कराने

 में
 सफल

 होगा  कौर  हम  उसे  क्रियान्वित करेंगे  ।

 शी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  कृषि-उत्पादन  के  लागत

 खर्चें  का  भ्रघ्ययन  करने के  लिए  क्या  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 डा०  रास  सुभग  कृषि-उत्पादन  के  लागत  खे  का  अघ्ययन  करने के  लिये  चार  राज्यों
 में  छानबीन  कराई  जा  रही है  उसका  कुछ  ज्यादा

 व्यापक
 रूप  से  भ्र गले  दिनों  में

 कराया  जायेगा |

 tit  दी०  चं०  वास्तविक  समस्या  केवल  कृषि  वस्तुओं के  मूल्य  निर्धारित  करने

 की  ही  नहीं है  प्रौद्योगिक  साथ  इन्हें  मिलने  की  भी  हे  ।
 क्या  a  पगे  सकता

 हूं  किकया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय के  साथ  बातचीत  आरम्भ

 करने  वाला हू  तिथि  मूल्यों के  समग्र  प्रश्न  पर  निर्णय  किया सके  ?

 ५
 प  ei  रात  भग  सिंह  :.  हस  व्यापारिक  विशेषतः  कपास  के

 मूल्यो ंके  बर  में  stor तथा  उद्योग  मं  जाली  के  साथ  सतत  सम्पर्क  में  रहते  हैं  प्रौढ़  इस
 पर  श्रव्य  घ्यान

 an
 देते  हैं  कि  कच्चे  पटसन  कौर  कच्ची  के  मूल्य  निशित  वस् तुझ ों  के  मूल्यों  से

 मिल
 जाये

 भर  यदि  कोई

 बल  श्रम्जा मे में
 x
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 प्रनियसतता  रही  तो  हस  प्रयत्न  करेंगे कि  किसी  न  किसी  प्रकार की  वास्तविक  क्षमता  बनाई

 रखी  जाये  ।

 शमी  राम  शेखर  प्रसाद  सिंह  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कौन  से  चार  राज्य  जहां  इस
 बार ेमें  छानबीन  कराई  जा  रही हे  ?

 डा०  राम  सुलग  fag:  महाराष्ट्र  अनघ  में  दो  साल से
 अध्ययन

 कराया जा  रहा  है  ।

 sit  यद्यापि  सिंह  :  इस  बों  में  किस  तरह के  लोग  रखे  गए  क्या  पालियामेंट  के

 मेम्बर  भी  इस  में  दाबिल हैं  ?

 डा०  राम  सुभग  fag:  प्रभी  बोझ  बना  नहीं  लेकिन  बनाते  इस  बात  का
 ध्यान

 रखा  जायेगा |

 fait ना  ato  मोरे  :  पारिश्रमिक  मूल्यों के  दृष्टिकोण से  क्या  सरकार ने  परिशुद्ध

 frat  सामग्री  एकत्रित  करने के  लिये  निदा  जारी  किए  हैं  ak  यदि  तो  किन  फसलों

 के  बारे में  ?

 राम  सुभग  fag:  कोई  सामान्य  निदेश  जारी  नहीं  गया
 art

 वाले  wat  ak  वर्षो ंमें  हम  जांच  करेंगे  कि  सामग्री को  अधिक  से  अधिक  कच्छ  ढंग  से  कैसे

 इकट्ठा  किया  जाये  ?

 पत्नी  दे०  थि  क्या  प्लानिंग  कमीशन  ने  फसलों  के
 उत्पादन-व्यय

 की  जांच  करने
 के  लिये  एक  afara  के  संगठन  की  सिफारिश  कीह ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  दूसरा  सवाल हे  |

 गुड़  तथा  खांडसारी  बनाने  पर  प्रतिबन्ध

 1*५७६.  श्री
 प्र ०  ०  चक्रवती

 :
 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 fa

 क्या  पंजाब  सरकार ने  राज्य  में  सभी  चीनी  कारखानों  के  नियत  क्षेत्रों में  गुड़  तथा

 खाण्डसारी के  बनाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  हे  ;

 क्या  खाण्डसारी  कौर  गुड़  की  कोई  निर्यात  मण्डी  ह  ?  कौर

 क्या  यह  सच  ह  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडी में  चीनी  का  मूल्य  ३०  प्रतिशत सेਂ  ४  प्रतिशत

 तक  a  गया है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा-सचिव  :  पंजाब  सरकार  ने  उन क्षेत्रों

 को  नियत  करते हुये  एक  mee  जारी  किया है  जिनका  गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  संबंधित  मिलों को

 संभावित  करना  होगा  तथा  मिलों  को  उसे  खरीदना  पड़ेगा  इसके  परिणाम  स्वरूप कहा  जाता  हे

 कि  इन  क्षेत्रों में  गुड  कौर  खाण्डसारी  बनाने  वाली  विद्युत-चालित  war  पेरने  की  मशीनों  का

 प्रयोग  किया  जाना
 बन्द  हो  गया  है  ।

 मूल  wae  में
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 यद्यपि  गुड़  धौर  खाण्डसारी  के  निर्यात पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  प्रचलित  ऊंचे

 मूल्यों  पर  उनके  निर्यात
 की  बहुत  थोड़ी  गुंजाइश  दिखाई  देती  है  ।

 मूल्य  १००  प्रतिशत  से  भी  ates  बढ़  गया  है  ।

 fat प्र०
 (०७  चक्रवर्ती  :  क्या  हम  वे  कारण  जान  सकते हैं  जो  dure  सरकार ने  इस  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने के  लिये  दिए  हैं  ?

 fet  शिन्दे
 जेसा

 कि  संज्ञात इस  वर्ष  गन्न ेके  उत्पादन में  कुछ  कमी  हुई है  तथा  इसके

 भ्र ति रिक्त  गुड़  और  खाण्डसारी  के  प्रचलित  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  गुड़  ak  खाण्डसारी  बनाये
 जाने के  लिये  बहुत सा  गन्ना  उस  ake  चला  जाता  है  था  कि  चीनी  के  अधिकतर  कारखानें

 सामान्य  समय  से  बहुत  पहले ही  बन्द  हो  जाने  पर  विवश  हो  जायेंगे  |  इसीलिये  पंजाब  सरकार  ने

 यह  mer  जारी  किया  था  ।

 pat  प्र०  रं०  क्या  म॑  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार  ने  गुड  उत्पादकों के  दावों

 की  जाँच  करली है  कि
 चीनी

 के  मूल्य में  करती-बढ़ती  का  गुड  के  उत्पादन  से  कोई  संबंध  नहीं है
 तथा  यह  कहां  तक  न्यायसंगत ह  ?

 पति  इस  रादेश  को  निकालने से  पहले  पं  जाब  सरकार ने  इन  सभी ब्योरों की  जांच
 कर  ली  थी  ॥

 श्री  विश्वनाथ  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  खाण्डसारी  के  बनाये  जाने  से  चीनी के
 उत्पादन में  लगभग  तीन  प्रतिष्ठित  का  घाटा  होता  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  खाण्डस  री

 के  निर्यात
 से  कोई  लाभ

 tet  चिन्वे  खाण्डसारी  के  निर्यात  की  संभावनायें  बहुत  सीमित  हैं  क्योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय

 मण्डी में  या  तो  खण्ड की  मांग  है  या  संफेद  दानेदार  चीनी  की  |  इसके

 मण्डी में  खाण्ड  अथवा  सफेद  दानेदार  चीनी  की  प्रचलित  कीमतों  की  तुलना  में

 सारी की  कीमत  अधिक  प्रति योगा त्सक  नहीं हैं  ।

 सावित्री  निगम :  अभी  प्रभी  बताया गया  कि  चीनी  का  मूल्य  १००  प्रतिशत तक

 बढ़  गया  है  र  खाण्डसारी  तथा  गुड़  क्योंकि  निर्धन  लोगों  का  भोजन  क्या  पे  जान  सकती  हूं
 कि  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय कर  रही  है  ताकि  निर्धन  लोगों  को

 कष्ट  नहों  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री wo  Wo  :  १००  प्रतिष्ठित  की  वृद्धि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य में  हुई  स्थानीय  मूल्य में  नहीं  ।  गुड़  ak  खाण्डसारी  के  विकर्षण का  जहां
 तक  संबध है  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  वांछित  नहीं है  क्यों कि  प्राप्ति  में  बहुत  कुछ  व्यर्थ चला

 जाता है  ;  दानेदार  चीनी  की  अपेक्षा  गुड़  a  खाण्डसारी में  gare की  यात्रा  बहुत कम  होती

 श्रीमती  सावित्री  निगम
 :  खाण्डसारी  की  कीमतें  बढ़ी  हैं  या  नहीं

 ?

 fet  to  म०
 थामस

 :  मेरे
 सहयोगी

 बता  चुके
 हैं  कि

 कीमतें बढ़  गई  हैं

 faa  अंग्रेजी
 में
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 श्री  भारत  झा
 आजाद

 :  क्या  यह  लगाया  गया  है  कि  पंजाब  सरकार के  इस  शझ्रादेश

 का  खांडसारी  कौर  गड़  के  व्यवसायों  पर  अब  तक  क्या  बरसर  पड़ा  है
 ?

 fat  शिन्दे  :  area  केवल  उन  क्षेत्रों  तक  सीमित  है  जो  कारखाने  के  होते

 गन्ने  को  उस  फसल  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  जो  उन  चीनी  के  कारखानों  के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर
 उन  कारखानों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  परन्तु  जो  कारखाने  चीनी  कारखानों  के  क्षेत्र में  आते  हैं

 उन्हें  झपता  कास  बन्द  करना  पड़ा  उन  पर  प्रभाव पड़ता  ह  |

 श्री
 wart

 वीर  शास्त्री  :  गुड़  और  खाण्डसारी  बनाने पर  पंजाब के  जिन  इलाकों में  पाबन्दी

 लगाई  गई  वहां  पर  किसानों को  जितना  अधिक  पैसा  गुड़  ate  खाण्डसारी  बनाने  में  मिलता

 मिलों  को  गन्ना  बेचने में  उन  को  उतने  पैसे  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।  इस  लिये  किसानों के

 हितों  की  रक्षा के  लिये  सरकार क्या  कदम  उठाने  रही  है  ?

 श्री  शिन्दे  गन्ने  की कीसतें  सरकार  द्वारा  घोषित  की  जाती  न्यूनतम  कीमत  घोषित
 की  जाती है  तथा  चीनी  कारखानों  को  अधिक  ऊंचे  भुगतान से  रोका  नहीं  जाता  हे  ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  चीनी  में  कुछ  फीसदी  मुनाफा  सिल  मालिकों  को  इसको  ही  आपने
 घ्यान में  रखा  प्रतीत  होता  हे  प्रौढ़  किसान  जो  खाण्डसारी  गड़  तैयार करते  हैं  प्रिये  खाने के

 या  वे  लोग  तयार  करत ेहैं  जो  छोटे  लोग  गरीब  जनता  के  पास  बेचने  के  उन प

 पाबन्दी  लगाई  गई  है  इससे क्या  उनकी  इकोनोमी  तबाह  नहीं हो  जाएगी  alc  क्या  किसान की

 इकोनोमी  मारी  नों  जाएगी ?

 श्राप तो  कर  रहे  हैं  |

 शी  यशपाल सिह  मे  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इल्म  है  कि  जिन  इलाकों  में

 चीनी  की  मिलें  बन्द हो  चुकी  उन  इलाकों में  भी  जो  अपना  गन्ना  पेरने  के  लिये  क्रशर चला  रहे  हैं

 गड़  बनाने के  उन  काइतकारों का  भी  चालान  किया  जाता  है  कौर  उन  पर  जुर्माना  किए  जा

 महोदय  पंजाब की  बात  कर  रह ेहैं  या  बाहर की  ?

 थी  यद्यपि सिह  पंजाब  की  कर  रहा  हूं  ।

 yo  जहां  कारखाने  बन्द  कर  दिए  गए  हैं  वहां  गन्ने की  फसल  अब  खड़ी  नहीं है

 इसलिये  wet  बिल्कुल  ही  नहीं  उठता

 ची  त्यागी  :  क्या  का  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कृषक  की  उत्पादन लागत  को  भी

 घ्यान  में  रखा  जाता  क्या  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित were  पहले  बैलों  की  कीमतों  में  वृद्धि

 कृषि  मजूरी  में  वृद्धि  शादी  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखा  जाता  है
 ?

 श्री  ०० हु  म०  थामस  :  इस  प्रइन का कई का  कई  बार  उत्तर  दिया जा  चुका  है  ।

 इन  सभी  बातों पर
 विचार  किया  जाता  है

 |

 मूल  अंग्रेजी
 शश
 nw
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 दूसरा  जहाज  निर्माण  कारखाना

 t

 सुर द्र पाल सिंह  :

 |  थी
 प्र्०  क०

 गोपालन

 |  थी  निदान  चन्द्र
 सेठ

 14  श्री  मुरारका :

 |  थी  रघुनाथ  fag :

 |  पी  दो०
 चंद

 फार्मा

 रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोचीन  में  दूसरे  जहाज  निर्माण  कारखानें  का  कार्य  कब  आरम्भ  होंगा  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  वित्तीय  पहलू  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय
 कर  लिया है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  (ait crt aerge) : राज  :  ate

 परियोजना  के  लिये  अपेक्षित  सारी  गैर-सरकारी  भूमि  के  wrt  का  काम  पूरा  कर  लिया

 गया है  ।  जहाज  निर्माण  कारखाने  के  इलाके  में  से  होकर  गुजरने  वाली  oo’  सड़क  के  विकास

 का  काम  राज्य  सरकार कर  रही

 परियोजना  के  लिये  विदेशी  प्रविधिक  atc  वित्तीय  सहकारिता  प्राप्त  करने  के  yea

 पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 भी  सुरेख पाल  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 इस  परियोजना के  लिये  कितनी

 भूमि  अर्जित की  जा  चुकी  है  झर  निकट  भविष्य  में  ate  कितनी  भूमि  जीत  की  जायेगी

 श्री राज  बहादुर  :  गैर  सरकारी  पक्षो ंसे  ६४  एकड़  प्राइवेट  भूमि  जीत  की  जानी

 थी  जो  कि  अब  तक  कर  ली  गई  कुल  मिला  कर  जब  तक  के  लिये  १००  एकड़ों की

 झावइ्यकता  शेष  राज्य  सरकार  द्वारा  मुफ्त  उपहार  के  रूप  में  दी  जा  रही

 श्री  सुरेन्द्रपाल  जापान  के  क्या  हम  योरुप  के  कुछ  wer  देशों  से  भी

 इस  परियोजना  के  बारे  में  परामशं  कर  रहे  हैं  ae  यदि  हां
 तो  उन

 देशों  .  के  नाम  क्या

 श्री राज  बहादुर  :  इस  समय  हम  विशेषज्ञों  के  उस  दल  के  परियोजना  प्रतिवेदन की

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जो  इस  देश  में  ara  था  at  हमें  wees  कि  कुछ  दिनों  में  प्रतिवेदन

 हमें  मिल  जाएगा  ।

 श्री  सुरपाल  हिं  :  मेरा  set  कुछ  ate था  ।  मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्या

 जापान  के  भ्र ति रिक्त  हम  इस  बारे  में  योरूप  के  अरन्य  देशों  से  भी  पास  कर  रहे  हैं  तथा

 यदि  तो  वे  कौन  से  देश  हैं  ?

 pelt राज
 अभी

 तक
 तो  केवल  जापान  से  ही

 सिल  dist  में



 १  द  मौखिक  उत्तर  २६६७

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 जापान

 से  जो
 टीम  जाएगी वहू  कोलेबोरेशन  के  श्रीवास  पर  इस  काम

 को  att हाथ  में  लेगी  या श्रौर कोई कोई  फारेन  एक्सचेंज की  भी  इस  शिया के  लिए

 यकता  होगी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :
 जो  मशीनरी  उस  में  जो  फारेन  एक्सचेंज  खर्चे

 उसके  लिए  यह  तजवीज़  है  कि  पार्टिसिपेशन  के  बेसिस  पर
 a

 कोलेबोरेशन  किया  जाए

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  किस  आघार  पर

 जापान  सरकार  के  भाग  लेने  की  करती  है  शौर  क्या  उनका  भाग  लेना  अंशों  के  रूप

 में  होंगा  अथवा  किसी  श्र  तरह

 श्री  राज  इसका  अभी  निर्णय  किया  जाना  तथ्य  यह  है  किः  जापानी

 जहाज  निर्माण  कारखाने  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  ait  हमें  art

 श्री  मुरारका  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  दूसरे  जहाज  निर्माण  कारखाने  में  aa

 तक  की  गई  प्रगति  तीसरी  योजना  के  कार्यक्रम  के  श्रतुसार  है  waar  उसके  पीछे  है  ?

 श्री  राज  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  सारी  परियोजना  की  पूर्ति  के  लिये  कोई  निश्चित

 समय-प्रविधि  अथवा  निर्धारित  की  गई  थी  जहां तक  वित्तीय  सहकारिता at

 प्राविधिक  सहकारिता  के  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  का  सम्बन्ध  हम  ने  यथाशीघ्र  बातचीत

 को  पूरा  करने  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने के  लिये  सभी  संभव  उपाय  किये  हैं  जिसका  परिणाम

 यह  gar  कि  मित्सुबिशी  जहाज  निर्माण  कारखाने  द्वारा  भेजे  गये  विशेषज्ञ  जापान  से  यहां

 राय  जिन्होंने  उस  स्थल  का  दौरा  किया  ate  सारे  प्रशन  की  जांच  की  ।

 श्री  शिवाजी राव  शे  देशमुख  :  कोचीन  जहाज  निर्माण  कारखाने  की  तत्काल

 कतारों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  वर्धा  में  एक  भारी  प्लेट-निर्माण  उद्योग

 स्थापित करने  का  प्रस्ताव  था  ।  कोचीन  जहाज  निर्माण  कारखाने  में  प्रगति  की  कमी  के  कारण

 ऐसा  लगता  है  कि  वह  योजना छोड़  दी  गई  है  ।
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वह  wa  किस

 yar पर

 पश्  राज  मैं  तो  ऐसी  किसी  भारी  प्लेट  योजना  के  बारे  में  नहीं  जानता

 जिसका  कि  परित्याग  किया  जा  रहा

 श्री  रामनाथन  |  माननीय नौवहन  मंत्री  ने  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर

 नहीं  दिया  है  कि  क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  वित्तीय  पहलू के  बारे  में  ग्रीम  निर्णय
 कर  लिया  है  कौर  यदि  तो  अब  तक  कितनी  afer  व्यय  की  गई  है  ah  इस  जहाज

 निर्माण  कारखाने  पर  तीसरी  योजना  के  शेष  तीन  वर्षों  में  कितना  रुपया  खां  किया  जायेगा

 श्री  राज  जहां  तक  उस  कीमत  का  सम्बन्ध  है  जो  कि  हम  ने  इन  ६४  एकड़ों

 के  लिये  दी  मेरे  पास  wes  नहीं  हैं  परन्तु  केवल  वहीं  रुपया  है  जो  कि  हम  ने  दिया

 राज्य  सरकार  एक  सड़क  भी  बना  रही  है  जो  कि  एक  विकर्षण  सड़क
 av  Sem  क
 Fork 3 उ प्रदान मं yaa ee
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 श्री  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी
 1५८२

 ‘  थी  बृजराज fag  कोटा

 रामचन्द्र  मलिक

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Far  १३  8&R8  को  उसके  आसपास  जोधपुर  में  रेलगाड़ी

 के  डिब्बे  में  सेना  के  एक  सन्देशवाहक  की  हत्या  के  मामले  की  जांच  पूरी  हो  चुकी है

 यदि  तो  क्या  हत्या  के  उद्देश्य  का  पता  लगा  है  तथा  क्या  गिरफ्तार

 किये गये  =?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  व०  :
 जी  नही ं।

 इसका पता  तो  पुलिस की  जांच  के  पूरा  होने के  बाद  ही  चलेगा  अभी  तक

 एक  व्यतीत  गिरफ्तार  किया  गया

 श्री  गो०  सहमति  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  यह  क्या  सच  है  कि  सेना  अधिकारी  के

 कुछ  पत्र  चुरा  लिये  गये

 श्री  सें०  वे०  रामस्वासी  वे  चुरा  लिये  गये  यह  ठीक  नहीं  कुछ  पत्र थे
 जो  कि  कोई  सन्देशवाहक ले  गया  था  वे  सभी  उपलब्ध कर  लिये  गये  हैं  ।

 एजेटोबेक्टर  तथा  फोस्फो-बेक्ट्रनि के  सम्बन्ध  में  |

 Fy G3,  श्री  प्रकार  लाल  बैरवा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कुछ  समय  पूर्व  रूस  से  मंगाये  गये  एजेटोबैक्टर  तथा  फास्फो-बैक्ट्रिन  के  नमूने

 तथा  कीटाणुओं  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्था  में  किये  जा  रहे  परीक्षणों

 तथा  प्रयोगों  की  वर्तमान  प्रगति  क्या

 भारत में  भूमि  की  रचना  अथवा  उर्वरता  पर  इनका  क्या  प्रभाव  पड़ने की

 वादा है  ;

 सरकार  इन  उर्वरकों  के  उत्पादन  श्र  वितरण  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही

 हज  कौर

 इन  उर्वरकों  का  अनुमानित  मूल्य  क्या  है  तथा  सस्ते  मूल्य  पर  तथा  बड़े
 पैमाने

 पर  इनका  उत्पादन  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  सुभग
 *

 से  (=)  सभा

 की  टेबल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया

 मूल  भग  जी  मे
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 विवरण

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  भारतीय  कृषि  भ्रनुसत्थान  नई  दिल्ली  कौर  देश  के

 कुछ  स्थानों  पर  उपज  को  बढ़ाने  के  विचार  से  फास्फेट  बैट्री  तथा  अन्य

 गोयल  बैक्टीरिया  इरादी  के  प्रयोग  के  विषय  में  परीक्षण  जारी  हैं

 मक्का  तथा  धान  की  फसलों  पर  प्रयोग  किये  गये  प्रयोग

 किये  जाने  वाले  बैटरियों  में  Pere  में  रूस  से  प्राप्त  हुए  तथा  देश  से  पृथक  किये  गये
 बैक्टीरिया  भी  शामिल  ये  परीक्षण  way  तक  प्रयोगशाला  अध्ययनों  तथा  गमले  द्वारा

 परीक्षणों  तक  ही  सीमित  रहे  हैं  ;  कुछ  हृद  तक  छोटे  पैमाने  पर  क्षेत्र  प्रयोग  भी  किये  गये

 हैं  ।  उपलब्ध  होने  वाले  परिणाम  ऐसे  दिलचस्प  तथा  उत्साहवर्धक  थे  कि  उनके  विषय  में

 art  भी  कार्य  किया  कुछ  क्षेत्र  प्रयोगों  में  तो  उत्पादन  १०  से  २०  प्रतिशत तक  बढ़  गया ।

 परन्तु  ये  क्षेत्र  प्रयोग  झ्र भी  ऐसे  स्तर  तक  नहीं  पहुंचे  हैं  जिससे  कि  किसानों को  वैक्टिरियल  उर्वरकों

 के  ग्राम  प्रयोग  की  सिफारिश  कर  दी  जाये  |  वे  भूमि  की  कुछ  विद्वेष  परिस्थितियों तथा  कृषि  विधियों

 में  ही लाभदायक सिद्ध  हुये  फिर  यदि  बैक्टीरियल  उर्वरकों  के  बड़े  पैमाने  पर  क्षेत्र  प्रयोगों

 से  निरन्तर  अच्छे  परिणाम  निकले  तो  भी  ये  उर्वरक  परम्परागत  खादों  तथा  उवेरकों  का  स्थान  नहीं

 ले  सकेंग े।  उनका  एक  मात्र  कार्य  तो  परम्परागत  खादों  तथा  उर्वरकों  की  क्रिया  तथा  उनकी

 शीलता  में  कौर  afer  वृद्धि  करना

 are  श्री  तक  प्राप्त  परिणामों  के  अनसार  इन  उर्वरकों  से  भारत  में  भूमि

 की  रचना  TAT  उकेरता  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  है  कि  उनके  प्रयोग

 से  कोई  हानि  नहीं  परन्तु  जैसा  कि  ऊपर  भाग  में  कहा  गया  ये  प्रयोग  अभी

 ऐसे  स्तर  तक  नहीं  पहुंचे  हैं  कि  सरकार  को  ऐसी  अ्रावश्यकता  पड़े  कि  वह  बैक्टीरियल  उर्वरकों  का

 बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  करे  और  उनकों  किसानों  में  वितरण  करे  ।

 (=)  बैक्टीरियल  उवेरकों  का  मूल्य  २-३  रुपये  प्रति  एकड़  से  अधिक  नहीं

 होना  चाहिये  ।  कुछ  सामग्री  को  विदेशों  से  प्राप्त  करने  के  लिये  और  कुछ  को  देश  में  ही  पायलट  स्तर

 पर  बनाने  के  लिये  पहले  ही  से  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  क्षेत्र  प्रयोगों  के  लिये  एक  खासे  अच्छे  स्तर

 पर  क्षेत्र  प्रयोग  किये  जा  सकें  ।  अगले  ३  या  ४  वर्षों  में  अधिक  जानकारी  मिल  सकेगी ।

 जब  बैक्टीरियल  उर्वरक  व्यापारिक  तौर  पर  उपयुक्त  तथा  लाभदायक  सिद्ध  हो  जाते हैं  तो  उनके

 एक  बड़े  TATA  पर  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  विशेष  कठिनाईयां  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 श्री  श्रोंकार लाल  बैरवा  मैं  जानना  चाहता  हू ंकि  एजेंटॉवैक्टर  तथा  फास्फो-बैक्ट्रिन

 का  किन  किन  अनाजों  पर  परीक्षण  किया  गया  ह  ?

 डा०  राम  सूचक  इसका परीक्षण तक

 मेज  पैडी  की  फसलों  पर  किया  गया

 श्री  श्रीलंका लॉल  बैरवा  :  यह  कौन  कौन  से  प्रान्तों  की  ज़मीन  में  मुफीद  होंगा ?

 डा०  राम  सुलग  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्था
 जो

 यहां  पूसा  में  है
 उस  में

 इसके  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ake  वहां  की  ज़मीन  पर  किए  जा  रहे  खास  करके

 गमलों  में  जो  पौधे  उगाये  जाते  हैं  उन  पर  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  बाद  जब  परीक्षण

 सिद्ध  हो  जाएगा  तब  दूसरी  जगहों  में  इसको  किया  जाएगा  ।

 मन  झंप्रेज़ी  में
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 थी  कछवाय :  परीक्षण  के  बाद  हम  को  उससे  कितना  लाभ

 डा०  राम  सुभग  सिह  यहां
 जो  इस  परीक्षण  किया  जा  रहा  उस  में  दस  से

 बीस  परसेंट  तक  फसलों  की  उपज  बढ़ी  है  इसका  खर्चे  कम  है  क्योंकि  प्रति  एकड़  दो

 से  तीन  रुपये  तक  लगता  है  ।  लेकिन  अभी  परीक्षण  जारी  है  कौर  जब  पूरा  हो  जाएगा

 तो  काफी  सस्ता  श्र  अच्छा  सिद्ध  ऐसी  आशा  है  ।

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :  अ्रजेटॉबैक्टर  तथा  फास्फेट  बेहतरीन  के  इस्तेमाल  से  जो  नाइट्रोजिनस

 एंड  फास्फेटिक  फर्टिलाइजर  उस  में  क्या  परसेंटेज  होगी  नाइट्रोजन  ait  फास्फेट  की

 कौर  उसका  दाम  होगा  ?  जो  झ्राजंकल  फर्टिलाइजर चल  रहा  उसके  मुकाबले  में  यह

 महंगा  पड़ेगा  या  सस्ता  पड़ेगा  ?

 डा०  राम  सुलग  सिह  यही  परीक्षण  हो  रहा  है  कि  किस  मात्रा  में  नाइट्रोजन

 किस  मात्रा  में  फास्फेट  की  इस  में  उपलब्धि  होगी ।  इसके  साथ  wa  att  बातों  के  भी

 परीक्षण  हो  रहे  जहां तक  कीमत  का  सम्बन्ध  जैसा  मैंने  बताया '  है  दो  से  तीन  रुपये
 \

 प्रति  एकड़  तक  wa  तक  के  हिसाब  के  अनुसार  काफी  सस्ता  यह  बात  नहीं

 है  कि  यह  इतनी  मात्रा  में  हो  जाए  कि  जो  इस  फर्टिलाइजर चल  रहा  उसको  हटा

 उसके  यह  रूप  का  फर्टिलाइजर होंगा  I

 श्री  fara  परसेंटेज  मैंने  पूछा

 डा०  राम  सागर  fag
 :  जब  परीक्षण  पुरा  सिद्ध  होगा  तब  बता

 शी  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार ने  यह  जानते

 के  कोई  प्रयत्न  किए  हैं  कि  क्या  रूस  में  इन  खादों  का  मीडिया  कंग  से  प्रयोग  किया  जाता

 राम  सुलग  सिंह  :  रूस  से  जो  उर्वरक  आयात  किये  गये  थे  उनका  भारतीय कृषि

 भ्रनुसन्धान  संस्था  में  प्रयोग  किया  गया
 था  ।  भारतीय  कृषि  इनुस  धान  संस्था  में  देशी  ak

 रूसी  दोनों  gare  लाभप्रद  सिद्ध  हुए  हैं  शौर  उपज  १०  से  २०  प्रतिशत  बढ़  गई

 par  इखजीत  लाल  मल्होत्रा  :  मेरा  प्रश्न  कुछ
 आर

 था
 ।
 मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्या

 सरकार
 ने

 रूस
 में  इन  उर्वरकों  के

 मितव्यय ों  उपयोग
 के

 बारे
 में

 जानने
 का  कोई  प्रयत्न किया

 उन

 को  क्या  है  ?

 राम  सुलग  सिंह  :  वहां  भी  इस  ने  प्रचलित  उर्वरक  का  स्थान  नहीं  लिया  है

 परन्तु  वहां  इसे  सहायक  उर्वरक  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  यहां  भो  we  तक  किये  गये

 अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  aes  केवल  सहायक  उकेरा  हीं  काम  दे  सकता  है  ;  TS  पैमाने पर
 इसਂ  का प्रयोग नहीं  किया  जा  सकता

 श्री
 स०

 ला०  द्विवेदी
 :

 जो  बयान  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  उस  में  बतलाया  गया  है  कि

 meal  इसਂ  का  पुरा  पुरा  परोक्षण  समाप्त  नहीं  हो  सका  इसलिए  इस  केनी  मणि  की  दिशा  में  सरकार

 ने
 विचार  नहीं  किया  मैं  जानना  चाहता  हूँ

 कि
 परीक्षण  के  कब  घूरे  होने  को  संभावन

 जबकि

 १०  से  ले  कर  २०  प्रतिशत  तक  उपज  बढ़ो  है  तो  क्यों  सरकार  उतपादन  पर  विचार  नहीं  कर  रहो है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डा०  राम  सुभग  सिंह  जो  परोक्षण  होते  हैं  उन  को  फोन  या  चार  फसलों  पर  देखा  जाता
 जब  पूरा  तरह  सिद्ध  तो

 बाहर  जाय
 ।

 इसी  से  देर  हो  रहो  है  ।

 fort  हरि  विष्णु  कामत
 :

 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  प्रथम  भाग  में  कहा  गया  है  कि  इन

 उर्वरकों  से  परम्परागत  खादों  श्र  उर्वरकों  का  स्थान  लेने  तराशा  नहीं  जायेगा  तथा  विवरण

 के  अन्तिम  भाग  में  कहा  गया  है  कि  बेटे  रियल  उर्वरकों  के  एक  बार  वाणिज्यिक  रूप  से  उपयुक्त  कौर
 लाभदायक सिद्ध  होने  पर  उन  के  एक  बड़े  पैमाने पर  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  विशेष  कठिनाइयां

 नहीं  होन  चाहियें  ।  श्री  एक  भाग  में  तो
 कहा  जाता  है

 कि  यह  केवल  परम्परागत  उर्वरकों  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  है  कौर  फिर  कहा  जाता  है
 कि

 वे  इसे  बड़े  पैमाने
 पर

 बनाने  जा  रहे  हैं  ate  वहं  भो  तब  जबकि  यह
 लाभदायक हो  ।  सरकार इस  चीज़

 में  किसान  को  हानि  पहुंचा  कर  लाभ  कमाना  चाहता  है  ?

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  यह  एक  वाणिज्यिक  प्रस्थापना  अथवा  किसान  के  लाभ  के  लिये
 होगो  ?  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 डा०
 राम  सुभग  जैसाकि  श्राप  जानते  दोनों  विवरणों  में  परस्पर  कोई  भेद  नहीं  है  ।

 प्रारम्भ  में  जो  कहा  गया  है  उस  et  यह  है
 कि

 थोड़े  मात्राओं  में  उपलब्ध  है  कौर  इसे  केवल
 श्ाणुद ्  यंत्र  से ह

 देखा  जा  सकता  है
 कौर

 जब  प्रयोग  सफल  होता  है  तो  Sar  तुलना  में  हम  उत्पादन
 बढ़ा  सकते  हैं प्र ौर  उस  सोमा  तक  हम  कह  सकते  हैं  कि  यह  बड़े  पैमाने  पर  उपलब्ध  परन्तु  ०५
 पैमाने का  यह  अथ  कभीਂ  नहीं  होता  कि  इसे  देश  भर  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  wit  यह

 परम्परागत  उर्वरकों
 का

 स्थान  ले  सकता  है  ।

 भो  हरि
 विष्णु

 मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्यों  सरकार  को  होती  किसान  को  हानि
 पहुंचा  कर  लाभ  कमाने  को  है  ।  वाणिज्यिक  नति  क्या  है  ?  यह  वाणिज्यिक  अथवा  कृषि-संबंधी
 विषय है  ?  यह  क्या है  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय :  प्रसेन  काल  में  नीति  सम्बन्धी  मामलों  को  पुछताछ  नहीं की  जातों  है  ।

 fat  हरि  विष्णु  परन्तु  कठिनाई  तब  उत्पन्न  होतो  है  जब  वे  पटल  पर  ऐसे  विवरण

 रखते  हैं
 ।

 वे  ऐसा  विवरण  देते  ही  क्यों  हैं  ?

 हैं  ।
 महोदय  जानकारों  दे  दी  गई  है  ।  होती  सम्बन्धी  मामले  अलग  से  उठाये  जा  सकते

 ~

 fat  हरि  विष्णु  विवरण  में  वे  इसे  कयों  उठाते  हैं
 ?  विवरण  में  उन्होंने  ऐसा

 कहीं  है  |

 भिध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  श्रलग  बात  है
 ।

 वह  जितनी  जानकारी
 दे

 सकते  थे  उन्होंने  दे  दी  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  उन्हों  ने  कोई  जानकारी  नहीं  दो  है  ।

 trea  महोदय  वह  नोति  के  बारे  में  पुछ  रहे  हैं  ।

 गयी  हरि  विष्णु  क्या  वह  विवरण  के  इस  भाग  को  व्याख्या  कर  सकते  हैं  ।

 prea  महोदय
 :

 उसे  वह
 कर

 चुके  हैं
 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कसे  ?

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 पाध्या  उन्हों  ने  जानकारी  दे  दो  है  ।
 मेरे  विचार  में  उत्तर  मिल  चुका  है

 ।

 हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  श्राप  विवरण  के  इस  भाग  को  सुनने  की  कृपा

 तौर  से  उपयुक्त  att  लाभदायकਂ  ?

 कया  सरकार  को  यही  मंशा  है  ?
 क्या  वे  इसे  वाणिज्यिक  रूप  से  एक  लाभदायक  प्रस्थापना  बनाना

 चाहते  हैं  शर  किसानों  के  हितों  का  ध्यान  नहीं  रखना  चाहते
 ?  सरकार का  रैया  कया  है  ?

 raed  (os
 डा०  राम  सुलग  fag

 :
 लाभ  कमाने  का  प्रदान  कैसे  उठता है

 ?  मुझे  डटा  क  माननीय  सदस्य

 विवरण  को  ध्यान  से  नहीं  पढ़  रहे  हैं  ।

 हरि  विष्णु  कामत  :  sear  हो
 यदि

 श्राप  ही  इसे  पढ़ें  श्र  समझे
 ।

 कान्ती  ।  अगला  प्रश्न  ।

 मणिपुर राज्य  परिवहन

 +

 Sait  गो०  meet
 TRS  Lat  रि  किलिंग :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  बात  विदित है  कि  मणिपुर  राज्य  परिवहन  आरम्भ  से  हीं  हानि

 पर  कार्य  कर  रहा  है  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  कितनी  हानि  हुई  ;

 हानि  के  क्या  कारण  हैं  ;  र

 लाभ  aia  के  लिये  मनीपूर  राज्य  परिवहन के  संचालन  में  सुधार  करने  के  लिए

 क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 परिवहन तथा तथा
 संचार  मंत्रालय में  नौवहन  मंत्री  राज  )

 से
 आवश्यक

 जानकारों  देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 PEVE—Yo  में  उसको  स्थापना  से  लेकर  PERO-EL  तक  मणिपुर  राज्य  परिवहन  थार

 act  के  लिए  छोड़  कर  घाटे  पर  चल  रहा  है  ।

 at  tor  ee  For,
 पिछले पांच  वर्षों  में

 लाभ य  द  क  हानि  ।  स्थिति  इस  प्रकार  रही

 =
 ay  लाभ  हानि

 २५,३६६  रुपये

 PEXG—VE  ३,२१,२१८  रुपये

 १६५६-६०  BAY,  ३७७  रपये

 १९६०-६१  ५.६८,  ३०८  रुपये

 १६६१-६२  हानि  विवरण  eat  र  किया  जा  रहा

 मल  ध्  में
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 घाटे  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं

 (१)  मानपुर  राज्य  परिवहन  को  इम्फाल  से  दानापुर  तक  ढुलाई  के  लिए  पर्याप्त  मालਂ

 नहीं  मिलता  अर  इस  तरह  लगभग  १४  गालियां  प्रतिदिन  इम्फाल  से  दीमापुर

 तक  चलती  है  I

 (२)  इम्फाल  से  १३४  मील  को  तक  प्रतियात्रो  ५  रुपये  का  वर्तमान

 श्रधघिकतम  किराया  बहुत  कम  है  ।

 (३)  इस  रास्ते  पर  गाड़ियां  विधि  तथा  शांति  की  वर्तमान  स्थिति  के  कारण  सैनिक

 संरक्षण  के  प्रधान  चलता  हैं  ।  सेनिक  अधिकारी  बुधवार  श्र  अन्य

 महत्वपूर्ण  साव  जनिक  छुट्टियों  के  दिन  गाड़ियाँ  नहीं  चलाते  ।  इसलिए  मनीपुर  राज्य

 परिवहन साल  में  २५०  दिन  से  अधिक इस  माग  पर  गाड़ियां  नहीं  चला  पाता  |  केवलਂ

 इसी  बात  के  कारण  उस  को  झ्रामदनों में  एक  तिहाई  कमों  हो  जाती  है  जबकि

 प्रतिष्ठान  के  पुजो  पर  ब्याज  शादी  में  कोई  कमी  नहीं  होती  ।

 मुनाफा  कमाने  के  लिए  राज्य  परिवहन  का  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 कार्य  किए  गए  हैं

 (१)  सफीपुर  प्रशासन  इम्फाल  दीमापुर  माग  पर  प्रति  यात्रों  ५  रुपये  के  किराये  की

 अधिकतम  सीसा  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 (२)  इम्फाल  से  दीमापुर तक  ढुलाई  के  लिए  पर्याप्त  माल  प्राप्त  करने  के  मार्गो पायों  पर

 भी  प्रशासन  विचार  कर  रहा  है  |

 (3)  जिन  मार्गों  पर  लाभ  नहीं  होता  उन  पर  से  गाड़ियां  हटाली  जा  रही  हैं  प्रौढ़  माता

 यात  के  आघार  पर  दूसरे  मार्गों  पर  सेवायों  की  बारंबारता  उचित  रूप  से  बढ़ाई जा

 रहो
 है  ।

 fat  गो०  महन्तों  चूंकि  बराबर  घाटा  होता  जा  रहा  है  इसलिए  पहले  कौर  दूसरे  वर्ष  के

 बाद  उस  का  पता  चलने  पर  क्या  कार्यवाही  को  गयी
 ?

 fet  राज  घाटा  इसलिए  होता  रहा  कि  हमें  जबदंस्ती  उस  सेवा  को  चलाना  पड़

 रहा  है  कौर  उस  क्षेत्र  को  कुछ  विशिष्ठ  परिस्थितियां  हैं  ।  इम्फाल  कौर  दीमापुर  के  बीच  प्रति  दिन

 १५  गाड़ियां  खाली  चलती हैं  ।  फिर  इस  मार्ग  पर  माल  यातायात  भो  पर्याप्त  नहीं  है  लेकिन  सेवाएं

 चालू  रखना  होत  हैं  ।  हम  इस  बात  की  छानबीन  कर  रहे  हैं  कि  किराये  बढ़ाये  जा  सकते  हैं  या  नहीं  ।

 इम्फाल
 से  दोमापुर

 एक
 ढुलाई

 के  लिए
 पर्याप्त  माल  प्राप्त  करने  के  लिए

 भी  हम  ने  कार्यवाही  की

 उन  रास्तों  पर  से  जिन  पर  कि  लाभ  नहीं  गाड़ियां हटा  ली  जा  रहो

 +3  गो०  मिलती  :  पहले  वर्ष  में  पता  चलने  के  बाद  प्रौढ़  तीसरे  ate  चौथे  वर्ष  के

 बाद  कायंवाही  की  गई  थो

 राज  मैं  प्रत्येक  वर्ष  का  ब्यौरा  नहीं  बता  सकता  |

 |  agree  नायक  :  बताया  जाता  है  कि  लगभग  १५  बसें सें  रोज  खालो  चलतों  हैं  ।  इन्हे

 कि
 खाली  क्यों  चलने  दिया

 जाता  है
 प्रौढ़  यह

 घाटा  कयों  होता
 र रहता  है

 =

 मूल  वय, ७ अझम्रज़ा  में

 62(Ai)
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 गल  mv ि  ATTN  ee  देन  द ~  soay  3  att  सेनिक  दस्तों fait  राज  बहादुर  :  यह  सेवा  इम्फ  दानापुर  क  ब  ॥  न  नला  &
 के  संरक्षण  में  चलती है

 ।  हम  उसे  ३६१५  दिन  में  से  केवल  २५०  दिन ही  चला  सकते हैं  ।  इसी

 ऐसा है  |

 दिल्लो  मं  चीनी  का  व्यापार

 1८५.  श्री  ato  शर्मा : क्या खाद्य तथा क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली में  चीनी
 के

 व्यापार  के  लिये  लाइसेंस की  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ;
 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव  हां  ।

 उनके  कामकाज पर  निगरानी  रखने  के  लिय े।

 शी  दी
 ०

 चं०  सरकार  उनके  कामकाज  पर  किस  प्रकार  निगरानी  रख  रही  उसके

 लिये  सरकार  ने  किसको  नियुक्त  किया है  ?  क्या यह  सारा  काम  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के

 कार्यालय से  किया  जायगा  ?

 श्री  fared  :  oder  के  उपबन्धों  के  व्यापारियों  को  हर  पखवाड़े में  प्राप्त  स्टाक  का

 हिसाब  किताब  लाइसेंस  देने  वाले  अघिकारी  को  देना  होता  है  ।  साथ  ही  उन्हें  हर  ग्राहक  को

 ठीक  रसीद या  एक  इनवायस  देना  होता  है  जिसमें सौदे  का  पुरा-पुरा ब्यौरा  दिया  होता  है  ।
 पारियों  को  उसकी  एक  प्रति  भी  रखनी  पड़ती  है  जो  लाइसेंस  देने  वाले  अधिकारियों  या  उनकी  से

 नियुक्त  किसी  wer  पदाधिकारी द्वारा  मांगे  जाने  पर  निरीक्षण  के  लिये  पेश  की  जा  सके  ।

 fat  दी०  चं०  शर्मा
 :

 कया  मंत्रालय ने  कभी  श्रक्स्मात कोई  जांच  की  है  कि  विज्ञप्ति  में

 उल्लिखित  उद्देश्यों  को  कार्यान्वित किया  जाता  है  या  नहीं  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 श्र०  स०

 अभी  केवल  लाइसेंस  जारी

 किये जा  रहे  हैं  ।

 पं  विश्वनाथ राय  :  कया  यह  सच  है
 कि

 दिल्ल  में  चीनी  छिपा  कर  रखी  गयी  है  उसके
 विक्रेता  उत्तर  प्रदेश से  चीनी  ला  रहे  हैं  ?

 font  शिन्दे  लाइसेंस  ast  सम्पूर्ण  भारत  में  अधिकतर  राज्यों  में  जारी  किया  जा  चुका  se

 यह  wea  इस  आशय  से  जारी  किया  गया  है  कि  संकटकाल  में  कमी न  पैदा  हो  जाये

 part  विश्वनाथ राय  :  क्या  चीनी  छिपा कर  रखी  गयी  थी
 ?

 pat द्०  स०  थामस
 :

 ठीक  वही  बात  मालूम  करने  के  लिये  लाइसेंस  उपबन्ध  जारी  किये  गये

 हैं  ।

 सावित्री  निगम
 :

 क्या  लाइसेंस  प्रणाली  के  बावजूद  दिल्ली  में  चीनी  के  रोजगार में

 काफी
 मुनाफाखोरी

 हो
 रही  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fait  श्र०
 सन्

 थामस
 :

 मूल्य  के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  ग्रांकड़े हैं  ।  मार्च  के  तीसरे  हफ्ते  चीनी

 का
 थोक  दाम  ४२  रुपये ४४  न०  Goa  प्रति मन  शौर  खुदरा  दाम  १  रुपया  १०  त्०  Gc  प्रति  सेर

 था  ह

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ  :  क्या  चीनी  के  व्यापारियों  को  लाइसेंस देने  का  मतलब यह  होगा

 कि  चीनी की  थोक  दौर  खुदरा  कीमत  पर  एक  प्रकार  का  नियंत्रण  रखा  जायगा
 ?

 श्री  प्र ०  थामस  :  वास्तव  में  हम  तैयार  रहना  चाहते  हैं  |  यदि  एसपी  कोई  संकट  था

 आवश्यकता  उत्पन्न  हो  जाये  तो  हमारे  पास  झ्रावश्यक  कार्यप्रणाली  रहनी  चाहिये लाइसेंस

 देने  की  प्रणाली  उसी  के  लिये  एक  प्रणाली  होगी  ।

 श्री  विश्वास  प्रसाद :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  लाइसेंस  से  शूगर  के  मिलने  पर  ate  उसके

 दाम  पर  कया  पड़ा  क्या  सरकार  ऐसे  कदम  उठा  रही  जिससे  ब्लैंक  मार्केटिंग  रुक

 जाय  ?  क्या  दूकानों  पर  सूची  टांगने  की  भी  कोई  व्यवस्था  को  जा  रही  है
 ?

 कशी  fare  जहां  तक  सरकार  की  जानकारी  मूल्य  की  स्थिरता  पर  उसका  बहुत  अच्छा

 प्रभाव  पड़ा
 3

 |

 ह. विदव खाद्य कार्यक्रम खाद्य  कार्यक्रम

 श्री  प्र०  ह

 PRUSE,  शी  सुबोध

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  जब  तक  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  खाद्य  कार्यक्रमਂ  के  लिये  अपने

 भ्रंश में  से  कितना दे  दिया  है  ;

 इसमें  से  कितना  धन  के  रूप  में  दिया  गया  है  तथा  कितना  वस्तु भ्र ों  के  रूप  में  ate  क्या

 इसमें  ईरान  के  भूकम्प  पीड़ितों  के  लिये  दी  गई  चाय  भी  सम्मिलित  है  ate  यदि  तो  कितनी ;

 कौर

 भारत  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के  लिये  कुल  मिलाकर  कितना  अंशदान  किया  जाना  है

 तथा  इस  war  का  कितना  धन  के  रूप  में  दिया  जाना  है  ?

 fare  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामसुभग  :  )  से  भारत  ने

 कुल ५  लाख  डालर का  प्रदा दार  देने  का  वचन  दिया  था  जिसमें  से  एक  तिहाई  नकद

 रुपयों  )  के  रूप  में  a  बाकी  दो  तिहाई  वस्तुयें  के  रूप  में  होगी  ।  वस्तु झ्र ों के  रूप  में  दिये  जाने  वाले

 हिस्से  के  तौर  पर  भारत  ने  १००  टन  १७०  टन  चीनी की  टिक्कियां  कौर  २७  टन

 चाय  भेजी  है  ।  ये  चीजें ईरान  के  भूकम्प  पीड़ितों  के  लिये  भेजी  गयी  थीं  ।  इन  वस्तुद्नों  का  कुल

 देशीय  मूल्य  ५,१२,७४६  रुपया  है  |  उनका  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  जो  भारत  के  नाम  नामे  डाला

 कभी  निर्धारित करना  है  ।'  नकद  हिस्से के  रूप  में  कभी तक  कोई  भुगतान नहीं  किया गया  है  ।

 श्री  to  चं०  बरुआ  विश्व  खाद्य  संगठन  की  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं
 भारत को  इस  कार्यक्रम  से  क्या  लाभ  हो

 रहा  है
 ?

 मल  मं ग्रे डी  में
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 राम  सुलग  सिंह  :  यह  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  संयुक्त  राष्ट्र संघ  श्र  खाद्य  तथा  क़षि

 संगठन  के  तत्वावधान में  स्थापित  किया  गया  है  प्रौढ़  वह  प्रयोगात्मक  wee  पर  तीन  वर्ष  की
 अवधि के  लिये  स्थापित किया  गया  है  ।  उनका  उद्देश्य  यह  है  कि  संकटकाल  की  झ्रावश्यकता  पुरी
 करने  कौर  आधिक  तथा  सामाजिक  विकास  के  लिये  सहायता  का  उपयोग  करके  ग्रीम

 नाओ ओं  को  कार्यान्वित  करने  में  मदद  देने  के  लिये  विभिन्न  देशों  द्वारा  स्वेच्छा  से  दिये  गये  प्रतिष्ठित

 खाद्यान्नों  का  कई  प्रकार  से  उपयोग  किया  जाये  ।

 श्री  प्र०  चारुता  कार्यक्रम  क  कुल  परिव्यय  कितना  है  ai  विभिन्न  देशों  को  किस

 आधार पर  सहायता  दी  जाती  है  प्रौर  उसके  पावले  में  भारत  को  इस  कार्यक्रम  से  कितनीਂ  सहायता

 मिल रही  है  ?

 यह  एक  नया  कार्यक्रम है  ।  वस्तुओं ae  सेवाओं  के  रूप  में
 राम  सुभग fag  :

 कुल  ८८०
 लाख  डालर  के  वचन  प्राप्त  भारत ने  कुल  ५  लाख  डालर  देने  का

 वचन  दिया  है  ।  उसका  एक  तिहाई  हिस्सा  वस्तुप्रों  के  रूप  में  श्र  दो  तिहाई  नकद  के  रूप  में  होगा  ।

 पं०  Mo  देशमुख  :  क्या  वाशिंगटन  में  वीरुध  खाद्य  कांग्रेस  की  बठक  इस  कार्यक्रम  FT

 एक  हिस्सा  है  कौर  यदि  तो  क्या  इस  कांग्रेस  में  भारतीय  शिष्टमंडल  का  निर्णय  कर  लिया

 गया है  ?

 राम  सुभग  सिंह  :  जी  वह  इस  कार्यक्रम का  एक  भारतीय  शिष्टमंडल
 के

 बारे  में  अभी तक  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  after ही  कोई  निर्णय  किया  जायगा  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  ५  लाख  डालर  का  अंशदान  देश  की  आधिक  स्थिति  पर  आधारित

 या  वह  विषव  खाद्य  संगठन  ने  निश्चित  किया  है
 ?

 राम  सुलग  सिह  :  वह  रकम  हमारी  क्षमता  कौर  हमारी  हैसियत  के  प्राकार  पर  निश्चित

 की  गयी थी  ।

 श्री  go  do  इस  fast  खाद्य  कार्यक्रम  के  घिन  भारत  में  कौन-कौन  सी  विशिष्ट

 परियोजनाओं  आरम्भ  की  जायेंगी  ?
 कुल  परिव्यय  कितना  होगा  कौर  परियोजनाओं  को  कौन  चलायेगा

 खाद्य तथा  कृषि  संगठन  या  खाद्य  मंत्रालय  ?

 डा०  राम  सुभग सिंह  :  जब  मंजूर  कर  लिया  तब  यह  काम  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 द्वारा  चलाया  जायेगा
 ।

 हमने
 छः  सुझाव  भेजे  हैं  जोकि  अन्तिम  नहीं  पहला  सुझावਂ  ग्र ति रिक्त

 सुखाये  ह्य  दुग्धचूण की  संकटकालीन  आवश्यकतायें  पूरी  करने
 के

 सम्बन्ध
 में  है

 ।  दूसरा स्कूल  के  बच्चों

 परक  खाद्य  तथा  निःशुल्क  खाद्य  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 पहले  में  लगभग  eho  लाख  रुपयें  प्र  दूसरे  में

 ४०
 लाख  रुपये  की  लागत  तीसरा  सुझाव  ग्रामीण  जनशक्ति के  उपयोग  के

 लिये  ग्रीम

 के  बारे  में  है  जिन  पर
 ४४

 लाख  रुपये की
 लागत  जायेगी

 ?  दो  ste  सुझाव  हैं  जिनमें

 से  एक  मामूली सिचाई  के  तालाबों  के  रखरखाव कौर  संगठन  के  वारे
 में  है  जिस  पर

 ३६  लाख  रुपये

 की  लागत  जायेगी  ।  पांचवां  श्र  सुधारों के  लिये  सन्तुलित खाद्य  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध में  है

 जिस  पर
 ४०  लाख  रुपये  की  लागत  छां  मुर्गों  उत्पादन  के  विकास  के  लिये  खाद्य  की

 के  सम्बन्ध में  है  ।  इस  पर  ७५  लाख  रुपये  की  लागत  जायेगी  ।

 यशोदा  रेड्डी :  हमने  alt  हाल  में  खाद्य  तथा  कृषि
 संगठन

 are

 भूख  निवारण

 कार्यक्रम  संगठित  किया  था  ।  उसके  अधीन  हम  कितना  अंशदान
 प्राप्त

 कर  सके

 tae  अंग्रेजी  में
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 राम  सुभग  सिंह  कुछ  ऑ्रंशदान  इकट्ठा  ।  प्रस्ताव  था ।  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि

 हमारे  देश  में  संकट  है  ग्रोवर  लोग  अपनी  इच्छा  से  धन  दे  रहे  हैं  कौर  इसलिये  कोई  दूसरा  वसूली

 क्रम  चालू  करना  हमारे  लिये  संभव  नहीं  इसलिये  हमने  यह  संग्रह कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया  ।

 लेकिन  हमने  संचार  मंत्रालय  से  प्रार्थना  की  है  कि  वह  डाक  टिकट  जारी  करें  कौर  उससे  कुछ  अंशदान

 प्राप्त  हो  जायगा  ।

 विस्व  खाद्य  कार्यक्रम

 +

 श्री  सुबोध  हंसना :
 |  श्री  स०  च०  सामन्त :

 श्री  प्र०  के०  देव

 यशपाल  fag
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  के  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  कार्यपालक  निदेशक

 भारत के  लिये  खाद्य  प्ह्टायत  कार्यक्रम  पर  चर्चा  करते  के  लिये  भारत  कराये  थे  ;

 यदि  तो  उनके  साथ  कब  तथा  किस  प्रकार  के  सहायता  कार्यक्रम  पर  चर्चा  की  गई

 थी  ;  अर

 कार्यक्रम  को  कब
 क्रियान्वित  किया  जायेगा

 ?

 तथा  कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभ गति हू  )
 :

 हां  ।

 वे  २६  से  २८  PRR  तक  भारत  में  थे  ake  उन्होंने  कार्यक्रम  से  सहायता

 के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाओं  पर  सामान्य  चर्चा  की ।

 इस  चर्चा  के  अनुसार  योजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  संशोधित  योजनायें

 शीघ्र  ही  प्रस्तुत  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  स्वीकृति  प्राप्त  होते  ही  उन्हें  कार्यान्वित

 किया  जायगा  ।

 शो  सुबोध  उसदा  :  क्या  कुछ  क्षेत्रों  में  सघन  विकास  के  लिये  कुछ  अग्रिम  परियों  बनायें

 स्थापित  करने  के  बारे में  भी  चर्चा  की  गयी है  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह :  जी  इस  विषय  पर  भी  चर्चा  की  गयी  थी  ae  वह  हमारे

 कार्यक्रम  के  ब्यौरे  में  शामिल  है  ।

 पत्नी  सुबोध  क्या  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  थी  कि  भारतीय  किसानों को  उन्नत  कृषि

 प्रधान  देशों  में  प्रशिक्षण  दिलाने  का  एक  कार्यक्रम  होना  चाहिये  ?

 पडा०  रामसुभग  सिह
 :  यट  इसके  अंतगर्त  नहीं  करायेगा  ।

 fall  स०  चे  सामन्त  :  कया  कार्यपालक  निदेशक को  बलाया  गया  था  या  वे  खुद  ही  ars

 प  डा०  राम  सुलग  खाद्य  तथा  कृषि  सं  गठन  की  कौर  से  उन्होंने  कई  देशों  का  दौरा  किया  था

 जिनमें  भारत  भी  शामिल
 था

 ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्री  यशपाल  fag  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  कितना  फूड  ग्रेन  aq  तरोके  से  ar

 कौर  उस  के  लिये  हमें  फारेन  एक्सचेंज  सफ॑  करना  पड़ेगा  ?

 डा०  राम  सुलग  fag  :  में  इसमें  प्रदान  कंध  बात  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मैंने  ८८
 मिलियन  डालर  श्री  तक  उनको  प्लेट  के  रूप  में  मिला  है  विभिन्न  देशों  ग्रोवर  उसी  से  अलग-अलग

 देशों  में  कुछ  उत्पादन  की  योजनायें  चालू  की  कौर  उन  में  जिन  योजनाकारों  की  चर्चा  मैंने  पहले
 को  थी  उनका  सुझाव  हम  लोगों  ने  दिया  है  ।

 fat  प०  बेंकटायुब्बया  :  माननीय  मंत्रा  ने  प्रभो  हाल  में  ऐसो  कई  परियोजनाओं  का  उल्लेख

 किया  है  जो  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  रंग  के  रूप  में  कार्यान्वित की  जायेंगी  ।  क्या  ये  परियोजनाओं उन

 स्थानों  में  स  स्थापित  करने  को  ग्रोवर  जहां  अकाल  पड़ते  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जायेगा  ?

 राम  सुभग  सिंह
 :

 जब  वे  स्वीकृत  हो  जायेंगी  तब  हम  उन्हें  देश  के  विभिन्न  भागों में

 उपयुक्त  केन्द्रों  में  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  to  ता०  चतुर्वेदी  :  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  कार्यपालक  निदेशक  ने  घोषणा  को  थी  कि

 दुनिया  की  लग  भग  ५०  प्रतिशत  जनसंख्या  को  पूरा  भोजन  नहीं  मिलता  fare  लगभग  १५  प्रतिशत

 जनसंख्या  को  भोजन  हों  नहीं
 मिलता  |  इन  दोनों  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  भारत  में  प्रतिशतता  कितनी

 राम  सुभग  fag  :  यदि  हम  झपने  खेतों  में  झ्धघिक  परिश्रम  करें  तो  हम  अपना  उत्पादन

 ५०  प्रतिशत  बढ़ा  सकते हैं
 ।  क्योंकि  अपने  माननीय  सित्र  के  इलाके  में  भी  हम  हर  जगह  कुछ  न  कुछ

 बो  सकते  हैं  ।  जहां  तक  प्रतिशतता  का  सम्बन्ध  यहां  भो  काफ  हद  तक  कम  खुराकी  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  जिन  जगहों  पर  थे  परियोजमनायें  स्थापित  को  जायेंगी  उन्हें  किस

 उधार  पर  चुना  जायेगा  शरीर  क्या  इन  परियोजनाओं  का  प्रयास  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  करेगी  ?

 राम  सुलग  fag:  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  शुरू  किये  गये  सभी  कार्यक्रमों  को

 देखभाल  राज्य  सरकारें  कौर  संघीय  राज्यक्षेत्र  प्रशासन  करते  हैं  ।  लेकिन  स्थान  के  सम्बन्ध  में  हमने

 श्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  क्योंकि  इन  बातों  पर  बहुत  सावधानी  से  विचार  करना  होगा  सनौर

 वे  स्वीकृत  हो  जाने  पर  ही  कोई  निश्चय  किया  जायेगा  ।

 थ रै श्रीमती  सावित्री  निगम  :  आ्राधार कया  होंगे  ?

 राम  सुलग  fag:  हमने  प्रभो  तक  कोई  राडार  निर्धारित  नहीं  किये  हैं  ।

 थ्री  इंद्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  कया  यह  कार्यक्रम  केवल  भारत  में  ही  प्रयोग  को  दशा  में  है  या

 सारी  दुनिया  भर  में  ही  वह  प्रयोग  की  दशा  में  है
 ?

 राम  सुभग  fag  विश्व  खाद्य  कांग्रेस  को  बैठक  पहलों  बार  जून  में  हो  रहो  है  कौर  तब

 वे  अपने  संगठन  को  उचित  प्रकार  से  ग्रोवर  ठोस  ढांचे  पर  खड़ा  करेंगे  |  काय  पालक  निदेशक  फरवरी  में

 जाये  थे  ate  सभी  निर्णय  इतने  जल्दा  नहीं  हो  सकते  |

 श्री  भागवत  जा  इस  नये  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  भारत  सरकार  द्वारा  दो  गयो  योजनाओं

 के  yest  की  राशि  क्या  श्र  FAT  इस  कार्यक्रम  के  अन्दर
 कोई

 सीमा  शासन  पर  होगी  ?

 pret  अंग्रेजी  में
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 डा०  राम  सुलग  fag:  जसा  कि  मैंने  पहले  सत  संख्या  ५८६  के  उत्तर में  बताया  भ्  लाख

 डालर  भारत  की  कौर  से  देने  की  बात  इसमें  दो  निहाई  सामान  के  रूप  में  होगा  कौर  बकाया  कैश  में

 दिया  जायगा  |
 सामा  न  में  वह  चानो  करे  रह  भो  शामिल है  जो  कि  ईरान को  दी  गयी  जो  चीजें  अब

 तक  दी  गयी  हैं  उनका  मूल्य  ५,१२,७४६  रुपये  है  ।

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  सरका
 र  ने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  रखा है  कि  ऐसो  सभो  खाद्य  सहायता

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  माध्यम  से  दी  जाये  कौर  व्यक्तिगत  देशों  को  न  दी  जाये  ?

 राम  सिह
 :

 यह  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  का  कार्यक्रम  है  ।  इस

 लिये  वह  सहायता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  जरिये  हीਂ  दो  जानी  होग  रोक  सोधे  व्यक्तिगत  देशों  को  सहायता

 दिये  जाने  का  कोई  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता |

 श्रमिकों  की  मजूरी  का  खाद्य  के  रुप  में
 ग् ह > वक  भुगतान

 थ्री  महेश्वर नायक  :
 श्री  प्र०  कण  देव

 |  श्री  यदा पाल सिंह

 की  प्र०  to  चक्रवातों

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (4)  क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  भ्रन्त्गत  एक  योजना

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भारत  में  ग्रीम  पा  रि योजनायें  थ्री  रम्भ  करने  का  विचार  है  जिनके  भ्रन्तर्गत

 विकास  परियोजनाओं  के  श्रमिकों  को  उनकी  मजूरी  का  भुगतान  wifes  रूप  से  खाद्य  के  रूप  में  किया

 जायेगा  ै  कौर

 क्या  यह  परियोजना  परीक्षण  कें  रूप  में  किसी  परियोजना  में  लागू को  गई  है  कौर  कया

 श्रमिकों  की  प्रतिक्रियाद्यों  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  :  भारत  ने  विश्व
 खाद्य  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  दो  योजनायें  प्रस्तुत  की  हैं  जिनमें  कुछ  मजूरी  खाद्य  के  रूप  में  दिये  जाने
 की  बात  है  ।  यदि  वह  योजनायें  कार्यक्रम  अघिकारियों  द्वारा  मंजूर  तो  उन्हें  कार्यान्वित

 fear  जायगा  ॥

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  हाल  में  तालाबों  से  हटाने  की  एक  योजना  को  कार्यान्वित

 कर  रही  है  ।
 इंस  योजना  के  श्रन्तगंत  कुछ  मजूरी  खाद्य  के  रूप  में  दी  जायेगी  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  मिली  सूचना  के  इस  योजना  में  pea  प्रगति  हो  रहा  है  और  कर्म  चारी  wet  कुछ  मजूरी

 खाद्य  के  रूप  में  प्राप्त  करने  के  विरोध  में  नहीं  है  ।

 पच्ची  महेश्वर  नाथक  :  क्या  इसके  सम्बन्ध  में  वित्तीय  Taq  को  छानबीन  कर  लो  गयी  है  ?

 डा०  रामसुभग  सिह
 :  इस  कार्यक्रम  के  मजूरी  का  कुछ  हिस्सा  वस्तुओं के  रूप  में

 देने  की  बात  फिर  मजूरी  चाहे  कितनों  भी  कौर  वह  हो  रहा  है  ।  ये  ग्रामोण  परियोजनाओं  हैं  ।

 जो  कर्मचारी इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  काम  में  लगे  हुए  हैं  उन्हे  के  रूप  में

 अपनी  मुनरो  प्राप्त  करने  में  कोई  ग्रा पत्ति  नहीं  इसलिये  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  हुई  है  ate

 हमने  उस  दुष्टि  से  उस  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।
 बन

 मूल  अंग्रेजी  में



 Reo  मौखिक  उत्तर  २६  १९६ ३

 शी  सहेन्द्र  नायक  :  कितनी  मुनरो  किस्म  में  दी  जायगी  ?

 राम  सुभग  fag  जो  करें  चारो  परियोजना  में  काम  करते  हैं  उन्हें  सपनों  दैनिक

 उपभोग  के  लिये
 की

 जैसे  दाल  शादी  को  जरूरत  होतो  है  ।  उस  हद  तक  उनकी

 पुरो  करने  को  व्यवस्था  को  गयो  है  |

 श्री  यदा पाल  कया  मैं  जान  सकता  ह  कि  उनको  पुरी  वेजेस  उन को  अनाज के  रूप  में  दी
 जायें गो  या  उसका  कुछ  प्रपोक: न  हुए  ग्र नाज़  के  रूप  में  दिया  जायगा  ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :  असल  में  जो  काम  करते हैं  बे  दोनों  चाहते हैं  ।  वे  यह  भी  चाहते हैं  कि

 उनको  अनाज  भी  इस्तेमाल  करने  के  लिये  मिले  शर  wea  कामों  के  लिये  उन्हें  कुछ  पैसा  भी  मिले  ।  इस

 लिए  पूरा  वेजेस  हम  उन्हें  नाज  में  लेने  के  लिये  गर  मजबूर  करें  तो  इसमें  किसी  का  लाभ  नहीं

 होगा  ।  इस  लिये  दोनों  का  हिसाब  लगा  कर  जितना  जितना  चाहते  हैं  उतना  दे  दिया  जाता है  ।

 शी  प्र०  ०  चक्रवर्ती  :  कया  सरकार  ने  इस  बात  को  छानबीन  को  है  कि  यह  प्रयासों  लागू  करने

 से  उस  विशिष्ट  प्रदेश में  मजूरी  को  दरों  पर  कया  पड़ेगा  ?

 राम  सुलग सिह
 :  इस  कार्यक्रम  के  अनुसार यह  सामान्य दर  के  आधार पर  किया  जाता है  ।

 इस  क्षेत्र  में  जो  लोग  बेकार  होंगे  ऐसे  अधिक  से  प्रतीक  लोगों  का  उपयोग  किया  जायगा  ।  इसलिये

 इससे  की  दरों  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  यदि  इससे  दर  बढ़  भी  जाये  तो  हम  उसका

 स्वागत  करेंगे  |

 ७००  =  जि
 श्री  रंगा  क्या  वह  इस  योजना  के  सम्बन्ध  में  अर  ब्योरा  बतायेंगे  जसे  यह  अना  ज  कौन

 सप्लाई  करता  क्या  मालिक  लोंग  अनाज  वहीं  से  खराद  लेते  हैं  कौर  स्वयं  हो  तमंचा  रियों  में  बांटते

 हैं  या  किसी  दलालों  के  जरिये  वह  बांटा  जाता  है  ?

 पंडा०  राम  fag
 :

 मैं  बताऊंगा
 |

 ..]]  स०  तू  क्या  माननीय  मंत्रों  पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया  में  ग्रीम  परियोजना

 के  सम्बन्ध में  कह  रहे  ?  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  उसका  खर्चे  कौन  उठा  रहा  है
 ?

 राम  gut  सिह  :  उसका  खर्च  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  योजना  के  म्रधीन  श्रम रोका  की

 सहायता  से  चलाया  जा  रहा  है  तर  हम  झर  परियोजनायें  भी  शुरू  कर  रहे  हैं  ।

 बचाने

 शी
 कृष्ण  पाल  सिंह

 :

 श्री  यह  सि०  चौधरी :

 1*४५८९.  भी  बेरा  कोटा :

 |  भी  बड़े
 :

 भी  कछवाय :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  बूचड़खाने  स्थापित  किये  हैं  या  करने  जा  रही

 है  ;

 मल  अंग्रेज़ों
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 यदि  a  करने  तथा  कहां-कहा  पर  ;  ौर

 प्रत्येक  बूचड़खाने  पर  व्यय  तथा  उसर  जाय  कितना  है

 वितरण  सभा tare  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव  :  से  (77)

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 श्प्ौरर  ).  बूचड़खानों  करो  स्थापना  या  सुधार  करना  राज्य  सरकारों का
 दायित्व  है  ।  मध्य  महा  पंजाब  प्योसर  पश्चिम  बंगाल  को

 सरकारों  ने  झपना  पंचवर्षीय  योजनायें  में  बूचड़खानों  तौर  मांस  बाजारों  के  सुधार  की

 योजनायें  शामिल  की  हैं  ।  देवनार  में  एक  आधुनिक  बूचड़खाना  तैयार  करने  का  महा  राष्ट्र

 सरकार  का  विचार  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  दुकान  में  एक  झ्राधुनिक  बूचड़खाना  स्थापित  करने

 वालो  पटियाला  कौर  अम्बाला  में  बूचड़खानों  का  सुधार  करने

 का  पंजाब  सरकार  का  विचार है  |  उपलब्ध  जानकारी  यह  है  कि  दोष  राज्यों  ने  योजना  के  ब्योरे

 तैयार  नहीं  किये  हैं  |

 प्रत्येक  परियोजना  पर  खर्च  को  रकम  परियोजना  पुर  हो  जाने  के  बाद  ह  मालूम

 हो  सकेगा  |  बूचड़खानों  को  शोधन  का  रखाने  बनाने  का  विचार  नहीं  है  इस  लिये

 कसाइयों  की  लाइसेंस  फार्स  ग्राम  पशुओं  को  मारने  के  खे  से  प्राप्त  होने  वालों  ग्रामीणों  के  अलावा

 कौर  कोई  झा मदन  होने  को  संभावना  नहीं  है  |

 श्री  कृष्ण  पाल  सिंह  :
 ये  बूचड़खाने  चालू  करने  का  ठाक  ठीक  उद्देश्य  क्या  क्या  वहां  शुद्धत: न्

 वाणिज्यिक  है  या  लोगों  का  खाना  देना  है  ?

 feral  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कर  म०  थामस  :  पहले  रुक्मिणी

 देवी  की  अध्यक्षता  पर  अत्याचार  निवारण  समिति  ने  उस  कार्रवाई  की  सिफारिश

 की  थी  ।  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  हू  कि  जिन  पशतूनों  की  हत्या  करनी  होतो है  उनको  रखने

 के  आवश्यक  व्यवस्था  कं  उन्हें  ठीक  तरह  से  पानी  पिलाने  तौर  बन्द

 इरादी  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इन  सिफारिशों  के  अनुसार  ही  Maa  बूचड़खानों  ae  योजना

 कुछ  राज्यों  की  प्रायोजनाओं  में  शामिल  की  गयी  है  |

 श्री  कछवाय
 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  बूचड़खानों  में  कौन  कौन  जाति  के  जानवर  काटे

 जाते हैं  ?  उनमें  गायों  की  संख्या  कितनी  है  gard  की  संख्या  कितनी हूं
 ?

 शवों  श्र०  म०  थामस  :  छपरा  जिनकी  सामान्यतया  हत्या  की  जात  है  ।

 श्री
 प्रकार  लाल  बरवा  :

 सं  विधान  के  अ्रनुसार  कौर  सन्  ZEUR  के  निर्णय  के  अनुसार  गोहत्या

 पर  प्रतिबन्ध  की  दिदा  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 श्रेय महोदय  :  वह  तो  दूसरा  सवाल है  ?

 थी  ओंकार  लाल  बरवा  :  अगर  प्रा मान  जी  यह  दूसरा  संवाल  है  तो
 फिर  मैं  यह  जानना

 चाहूंगा
 कि

 क्या  गवर्नमेंट  होटलों  के  अन्य  होटलों  में  यह  गोमांस  बेचा  जाता  ह  ?
 ——  v

 मूल  wae  में



 RVR  मौखिक  उत्तर  २६  १९६३

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  होटलों  का  इस  सवाल  से  क्या  ताल्लुक  हैं  ?

 शी  प्रकादंवीर  श्ञॉस्त्री  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  सरकार  बूचड़खानों  a  संख्या  जो  इस

 देश  में  बढ़ाने  जा  रहो  हे  उसका  कारण  यह  हें
 कि

 देश  में  मांसाहार  की  प्रवृत्ति  बढ़  रही  है  अथवा  सरकार
 की  खपत  कम  करने  के  लिए  गौतम  कौर  गांधी  के  इस  देश  की  जनता  को  मांसाहार की

 घ्ोत्साहन देना  चाहती  है  ?

 श्र  प्रण  प्  थामस
 :

 बूचड़खानों  को  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  माननोय  सदस्य

 यह  मंजूर  करेंगे  कि  की  हत्या  करने  ते  पहले  स्थति  ठोक  होनी  चाहिये  कौर  seal  का

 निरीक्षण  we  पहले र  बाद  में  निया  जाना  चाहिये  झर  गोश्त  को  सफाई  से  उठाना  धरना

 चाहिये  ।  इन्हीं  उद्देश्यों  से  यह  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कया  दिल्लो  में  नया  बूचड़खाना  उस  समिति  ar  सिफारिशों  के

 अनुसार  पूरा  किया  जा  चुका  हू  ?

 श्री श्र०  सच  थामस  :
 वह  रोक  दिया  गया  है  ।

 श्री  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  बूचड़खानों  के  अन्दर कौन  कौन  जाति  के  पौर  कितने

 कितने  जानवर  काट  जाते  हैं  झर  उनमें  गायों  की  संख्या  है  कौर  gael  की  संख्या  कितनी  है  ?

 गजनी श्र०  म०  थामस
 :
 मैं  पहले  हो  बता  चुका  हूं  कि  उनमें  वह  पशु  हैं  जिनके  सामान्यतया

 ह्त्या  की  है  ।  कुछ  राज्यों  में  गौहत्या  पर  रोक  है झौर  वहां  गायों  की  हत्या  नहीं

 की  जायगा  ।

 सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्  रेलवे  पास

 +

 यदा पॉल  fag
 :

 श्री  बूटा सिह  :
 1५६०.  श्री  aver  fax  महिला  :

 प्र०  के०  देव  :

 क्या  tara  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  रेलवे  के  सब  कर्मचा  रियों  को  सेवा  नव तत तति  के  ea  ऐसे  रेलवे  पास  प्राप्त  करने का

 हक है  जो  सारे  देश  में  मान्य  हों  ;

 क्या  पुर्व बी  ०  एल ०  रेलवे  कम्पनी के  सेवा  निवृत्त  कमेंट  रियों  को  ऐसे  पास  दिये  गये  हैं
 vite जो  केवल  मध्य  रेलवे

 के  बी
 ०  एल ०  रेलवे  सैक्टर  में  ही  मान्य हैं

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  :  भारतीय  रेलवे  के  केवल  वे

 चारी  ही  भारतीय  रेलवे  के  सेवानिवृत्त  के  बाद  के  रेलवे पास  पाने  के  हकदार  होते  हैं  जिन्होंने

 रित  न्यूनतम  योग्यता  सेवा  की  हो
 ।

 जी  हाँ
 ।

 मल  stat  में
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 wage  बी०  एल०  रेलवे  कम्पनी  के  सेवानिवृत्त  तमंचा  रियों  को  केवल  उसी  रेलवे के

 पास  मिलते  थे  ae  सरकार  द्वारा  वह  रेलवे  अपने  क्वाथ  में  ले  लिये  जाने  से  पहले  जो  कर्मचारी  सेवा

 निवृत्त  हुए  थे  उन्हें  भी  वह  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।

 श्री  यदा पाल सिंह
 :  उस  रेलवे  के  रिटायर  हुए  कर्मचारियों  की  तरफ  से  गवर्नमेंट के  पास  कोई

 रिप्रेजन्टे दान  are  जिनमें  उन  लोगों  ने  सरकार  के  इस  *सले के विरुद्ध के  विरुद्ध  प्रोटेस्ट किया  है  ?  क्या  सरकार

 उनको  हिन्दुस्तान भर  के  लिए  पास  एलाऊ  करने  के  सुझाव  पर  विचार  कर  रही

 श्री  शाहनवाज़  सरकार  ने  बहुत  ग़ौरो-खोज़  के  साथ  इस  पर  विचार किया  है  कौर  सरकार

 का  कोई  इरादा  नहीं  है  कि  उनको  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिए  पास  दिया  जाये  ।

 थ्री  यदा पाल  fag
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अकेले  उस  रेलवे के  रिटायर  कर्मचारियों  साथ

 ही  यह  सलूक  क्यों  हो  रहा  जब  कि  बाकी  रेलवेज़  के  fers  कर्मचारियों  को  सारे  हिन्दुस्तान के  लिए
 पास  दिया  जाता  है  ।

 थ्री  लें
 :  यह  एक  लाइट  लगे  गवर्नमेंट  रेलवे  के  साथ  मेर  से  पहले  उन

 लोगों  को  fas  उसी  रेलवे  का  ही  पास  मिलता  था
 ।

 लिहाज़ा  जो  सहूलियत उनको  फराहम

 वहीं  हम  उन  को  दे  r. --34  को  बढ़ा  कर  या  कम  के  नहीं  दे  ह्

 1  श्री  बूटा  सिह
 :

 कया  सेवा  निवृत्त  सदस्यों  को  भी  इसी  तरह  की  रियायतें  देने  का  विचार  है
 ?

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पंचायती  राज  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण

 1४५८१.  श्री  कजरोलकर :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 पंचायती  राज  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  में

 करने  के  लिये  १९६२  में  जो  ४७  सदस्यीय  बड़ी  समिति  बनाई  गई  उसके  कार्य  में  क्या  प्रगतिਂ

 हुई  है  ;

 नया  यह  सुनिश्चितਂ  करने  के  लिये  किं  ग्रामीण  अधिकारी  ग्राम  नेताओं  का  कृषि  तथा

 शिक्षा  योजनायें  को  लागू  करने  में  उचित  पथ  प्रदर्शन  पर्याप्त  ध्यान  रखा  जाता  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०  Yo  :

 दायिक  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  व्ययन  तथा  अनुसन्धान  परिषद्  की  जो  जन  १९६२  में  बनाई

 गई  ३  १९६२  २०  2845.0  को  दो  द. बन५ ब्ठव  हुई  हैं
 ।

 बैठकों  में  की  गई  महत्वपूर्ण

 सिफ़ारिशों  कौर  पर  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  या  की  जाने  वाली  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एवं  टी०-१०३१/६३]

 जी

 राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  अ्रतुदेशों  का  साराँश  पटल  पर  रखा  जाता
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 टी०-१०३२/६३|

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 दोन  में  भारतीय  बन्दियों  के  लिये  पार्स ल

 पे५६१  श्री  दे०  हू ०  पुरी  क्या  परिवहन तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जेनेवा  अभिसमय  की  wretral  के  अ्तसरण  में  चीन  में  भारतीय  बन्दियों  के  सगे  सम्बन्धियों  को

 खाद्य  पागलों  सम्बन्धी  पूर्ण  डाक  रियायतें  दी  जाती हैं
 ?

 तथा  संसार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  भगवती )  :  आजकल  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 दै  ।  फिर  भ  यह  विचाराधीन है  ।

 टेलीफोन का  दूसरा  कारखाना

 yea.  शी  भक्त  दर्शन :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  १०  १९६२  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  २१२  के
 उत्तर  कै  सम्बन्ध में  यह  बताने की  पा  करेंगे कि  टेलीफोन क्षा  दूसरा  कारखाना

 स्थापित  करने  के  बारे  में  इस  बीच  ate  बया  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवहन  संघार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  भगवती )  प्राविधिक  समिति

 कमेटी  ने  एक  अनन्तिम  रिपोर्टे  पेदा  की  है  उनकी  सिफारिशों  के  मुताबिक  सरकार  क्रास-द्वार

 स्विचों  के
 प्रयोग

 ot  एक  नये  स्विमिंग  सिस्टम  को  अपनाने  क्षा  निश्चय  किया  यह

 प्रायोजना  att  ग्लानि  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  are  इसके  प्राविधि  कौर  वित्तीय  ब्यौरों

 को  पूरी  तरह  तैयार  करने  में  कुछ  कौर  समय  लग  जायेगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  क  पुर्जों  जिलों  का  विकास

 1५९३.  श्री  विश्वास  प्रसाद  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  बताने की  कपा  करेंगे कि

 बया  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  ज़िलों  के  विश्वास  के  लिये  एक  विशेष  कृषि  कार्यक्रम

 पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  vast  स्वरूप  कया  है  ;  कौर

 (7)  ' उसके लिए  कितनी  रकम  स्वीकार की  गई  है
 ?

 तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  सुलग  fag)
 :  )

 से
 Ae

 सरकार  ने
 y ~  में  एक  दल  उत्तर  प्रदेश  में  के  चार  पूर्वी

 देवरिया  कौर  आ जमगढ़  में  प्राथमिक  तथा  सामाजिक  विकास  की  सदस्यों  का  अघ्ययन  करने  के

 बनाया  था  |  ara  है  कि  दल  इस  वर्ष  के  सितम्बर  मांस  में  किसी  समय  तीब्र  गति  वाला  विकास

 क्रम  के  बारे  में  रिपोर्ट  देगा  ।  त्तर  प्रदेश  सरकार  को  ग्रावंटित  किये  गये  सामान्य  व्यय  के

 fg  तथा  सामुदायिक  विकास  में  से  प्रत्येक  के  लिए  योजना  ara ने  eee  3
 av i le

 के  लिए  १  करोड़  रु०  की  पति  रिक्त  राशि  देने  की  सिफारिश  की  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  है  कि

 बह  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जौनपुर  कौर  झ्राजमगढ़  के  लिए  कार्यक्रम

 बढ़ाने  के  लिए  इस  म्रतिरिक्त  धनराशि  का  प्रयोग  करे  ।
 ee

 मतलब  wash में
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 पूर्वोत्तर  रेलवे

 न
 शू  ४,  _1

 थी  राजशेखर  प्रसाद  सिंह :

 सिद्धेश्वर  प्रसाद
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  विकास  में  अरन्य  रेलवे  की  तुलना  में  aa  तक  सब  से

 कम  रकम  खच  की  गई  है

 क्या  इस  सम्बन्ध में  २८  १९६३ के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशितਂ  समाचार

 की  ग्रोवर  सरकार का  ध्यान गया  है  ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मन्त्रालय में  उप मन्त्री  सें०  वे०  राम स्वामी )  से  एक  विवरण पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 प्रावरण

 से  उल्लिखित समाचार  की  सरकार  को  जानकारी है

 पूर्वोत्तर  रेलवे  का  विकास  व्यय  खण्ड  रेलवे  व्यवस्था  में  निस्सन्देह  सबसे कम  परन्तु इस  बात

 का  ध्यान  रहना  चाहिये  कि  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विकास  व्यय  विशेष  कर  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  के

 अनेक  क्षेत्रों  में  प्रायोजित  विकास  से  सम्बन्धित  बढ़े  हुए  माल  यातायात  के  लिए  क्षमता  उत्पन्न  करने

 के  लिए  झर  यात्री  यातायात  में  केवल  १४  प्रतिशत  विधि  करने  के  लिए  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  श्र  चालू  योजना  में  भी  माल  यातायातਂ  को  यात्री  यातायात  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई

 स्पष्ट  है  क  रेलवे  क्षमता  का  विकास  पूर्व  तथा  दक्षिण  पूर्व  जैसे  खण्डों  पर  आयोजित  तथा

 कार्यान्वित  करना  है  जहाँ  से  प्रायोजित  विकास  में  अधिकतर  माल  यातायात  आरम्भ  होता  है  ।  क्योंकि

 भारी  उद्योग  अघिकतर  इस्पात  झर  कोयला  पटिटयों  में  स्थितਂ  इसलिए  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  खण्ड  का

 माल  यातायात  के  ऑ्रतिरिक्त  भार  में  भाग  निश्चय  ही  कम  है  ।

 मिलों  को  का  सम् भरण

 ध  द  क  S

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  को  इस  वर्ष  पर्याप्त  गन्ना  नहीं  मिला  ;

 सर्दी  तो  गत  वर्ष  की  तुलना  में  गन्ने  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  हुई  कौर

 इस  कमी  से  कौन  कौन  सी  मिलों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  तथा  मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  मिल  में

 कितना  गन्ना  कम  पड़ेगा  ?

 खाद्य  तथा  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  वर्ण  म०  :  नहीं  ।

 ate  wet  ही  नहीं  उठते
 ।

 मूर  ५ ॥  में
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 डब्ल्यू  ) to  इंजन

 श्री  कछवाय  :
 Fy ae,

 सुबोध  gear  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  at  से  पहला  डब्ल्यू०  पी०  इंजन  कब  तक  तैयार  होकर

 बाहर  करायेगा  ;

 प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  इंजनों  का  निर्माण  होने  का  अनुमान  है  ;  कौर

 प्रत्येक  इंजन  की  क्या  लागत  होगी  ?

 रेलवे  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  चित्तरंजन में  जो  पहला  डब्ल्यू ०  qo

 रेल  इंजन  बनाया  उसे  १९६३  में  चलाकर  सफल  परीक्षण  किया  गया  उसी  महीने

 मे ंदो  प्रौढ़  डब्ल्यू०  पी०  इंजन  बनाये  गये  है  ।  आशा  है  कि  थे  रेल  इंजन  जल्द  काम  लाये  जायेंगे  ।

 अरा  है  कि  Pee  ३-६४  में  चित्तरंजन  कारखाने  में  लगभग  ७५  डब्ल्यू०  पी०  रेल

 इंजन  बनाये  जायेंगे  |

 चित्तरंजन  में  एक  डब्ल्यू०  पी०  रेल  इंजन  के  निर्माण  पर  लगभग  ३०  लाख

 लागत का  भ्रनुमान  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सें  गन्ना  पेरने  का  मौसम

 1५९
 _

 भी  to
 चे

 रा०  बरुआ

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर
 प्रदेश

 में  २१  चीनी  के  कारखाने  wa  तक  बन्द  हो  चुके  है
 तथा  दोष  सात

 द्वारा  मैच  में  गन्ने  की  पिराई  बन्द  किये  sits  की  सम्भावना  है  इस  प्रकार  औसत  पिराई  मौसम

 १४४  दिन  से  घट  कर  Ro  दिन  का  रह  जायेगा  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हं  तथा  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अ्रथवा

 करने  का  विचार  है  ?

 fare  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  श्र०  म०  :
 उत्तर  प्रदेश  में  काम

 कर  रहे ७२  कारखानों में  से  ५०  कारखाने  २१  १९६३  तक  बन्द हो  गये  थे  ।  पिराई-फसल  की

 mata  सभी  कारखानों  के  बन्द  होने  पर  मालूम  होगी  ।

 कारखाने  गल्ले  का  संभरण  कम  होने  के  कारण  बन्द  हो  गयें

 मुगलसराय ७

 1५६९८.  श्री  प्र०  च०  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#7)  क्या  मुगलसराय  में  यंत्रीकृत  माथ  लिंग  ars  का  निर्माण  कार्य  पूरा हो  गया है  ;

 यदि  तो  कब  ate
 उस

 पर  कितना  व्यय  हुआ  ;  श्र

 मिल  ५ अ  में
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 इस  प्रणाली
 की  मुर  तें  क्या हू  तथा  उसकी  वेतन  क्षमता  कितनी है  ?

 रेलवे  मदिरालय
 में

 उपनगर  सें०  वें०  जी  a

 30  लाख  रु०  की  लागत  पर  को

 मुख्य  बातें  निम्न  ह

 (१)  छिद्रित  पियो  पर  ata  निर्माण ।

 (२)  पहिले  से  बनाये  गये  मार्गों  के  अ्रनसार  प्वाइन्ट ों  का  स्वचालित  निर्धारण +

 (3)  मनुष्य  द्वारा  संचालित  चार  इलेक्ट्रोन्यूमेटिक  रिटा  लाइनों के  प्रत्येक

 ग्रुप  के  लिए  गति  तोड़ने  के  जो  वेतन  के  भार  पर  fae  होती

 संबंधित  लाइन  कहां  तक  घिरी  इरादी  ।

 (¥)  हम्प  के  बिन  a  यार्ड  में  अनेक  प्वाइन्ट ों  के  बीच  लाउडस्पीकरों  तथा  Wea.

 संचार  सुविधायें  ।

 प्रतिदिन  Viooo  ama  निकालने  की  क्षमता

 दूघ के  काड

 *
 XE  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली में  दिल सा  wo
 तो  तटस्थ  योजना  द्वारा  स्थापित

 दूध  के
 डिपो  से  दूध  लेने  के  लिये  हर  मास  १०  तारीख  तक  नये  कार्ड  बनवाये  जा  सकते

 यदि  तो  इस  महीने में  यह  तारीख  १०  मार्च  से  ८  मैच  क्यों  कर  दी  गई

 थी

 (7).  कया  सह

 सच  है

 कि

 ga  डिपो  प

 पर  ८  पाच  को  भी  करा  नहीं  बनाने जा  सके  क्योंकि

 वहां  पर  कार्डों  की  किताब  नहीं

 डिपो में  काड  उपलब्ध  न  नन re  कारण  दिल्ली  दुग्ध  योजना  से  केन्द्रीय  कासा

 से  कार्ड  बनाने पर  o, Uc  नये  अतिरिक्त  क्यों  लिये  जाते  ह  ?

 लादा  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  Wo  ०  थामस )  साधारणतया  दिल्ली

 दुग्ध  योजना  के  विभिन्न दूध  के  डिपो से  दूध  बेचने  के  लिये  अ्रग्मिम  कार्ड  प्रत्येक  महीने  की  ३  से  १०

 तारीख  तंक  बनाये  जात ेहं  और  इन  कार्डों  पर  उस  महीने  की  १३  तारीख  से  अगले  महीने  की

 १२  तारीख  तक  दूध  सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 इस  वह  €  तथा  १०  अपाचे  को  होली  का  त्यौहार  होने  के  कारण  श्रीराम  दू दूध  के  कार्डों

 के  नवीकरण  जारी  करने की  तारीखें  बदल कर  २  से  ८  १९६३  कर  दी  गई  ऐसा

 जनता  की  सुविधा  के  लिये  किया  गया  था

 जी  नहीं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उपरोक्त  (7)  के  होते  हुए  प्रश्न ही  नहीं  होता  ।  प  उन  मामलों  में  ली  जा  ती  है  जिनमें

 कि  उपभोक्ता  डिपो  द्वारा  निश्चित  तारीखों  के  बाद  केन  य  कार्यालय  से  कार्ड  प्राप्त  करते  है  ।

 केन्द्रीय  कार्यालय
 द्वारा  कार्ड

 जारी  किये  जाने  से  जो  अतिरिक्त  खं  पड़ता  है  उसे  पूरा  करने

 के  लिये  ऐसा  fear  जाता  है  ।

 का  उत्पादन

 श्री  दी०  चे  फार्मा
 1६००.

 at  रामेश्वर  टाटिया :

 क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरी
 पंचवर्षीय

 योजना  में  चीनी  का  उत्पादन  का  लक्ष्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसको  कितना  बढ़ाने  का  विचार  ह
 ?

 fara तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  श्र०  ६: ह ०  :  (#)  (a)  प्रदान

 विचाराधीन  है  ।

 जहाज माल  भाड़ा  दरें

 Sx  प्र०  करुण  :

 T*ROR.  भी  कुन्दन :

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  मैं  सात  स्टीम शिप  कम्पनियों  के  सम्मेलन  में  अमरीकी  एटलांटिक  तथा

 मेक्सिको  की  खाड़ी  के  बन्दरगाहों से  भारत  sar  नम्य  देशों  के  लिये  जहाज  माल  भाड़े  के  मूल  दरों
 में  १०  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  घोषणा  की  गई  शौर

 यदि  तो  क्या  भारतीय  स्टीम शिप  कम्पनियों  ने  भी  उसी  के  अनुसार

 भाड़ा दरें  बढ़ाने  की  घोषणा  कर  दी  है  भ्रथवा  करने  के  बारे  में  सोच  रही  हू  ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज
 :  (*)

 श्री  लंका  arc  बर्मा  की  बाहम  भार  काग्रेस  ज़ो  उत्तर  एटलांटिक  ak

 खाड़ी  बन्दरगाहों  से  भारत के  साथ  होने  वाले  व्यापार
 को

 नियंत्रित  करती  हाल  में  मूल  दरों

 मैं  १०  प्रतिशत विधि  की  घोषणा की  है  ।

 कान्फ्रेंस  मैं  प्राजक  एक  भारतीय  att  सात  विदेशी  नौवहन  कम्पनियां  हू  ।

 सामान्य  कान्फ्रेंस  प्रथा  के  अ्रनुसर  सभी  सदस्य  कम्पनियों  को  भाड़े  की  एकसी

 अली  दरें  स्वीकार  करनी  पड़ती  है  ।

 पलाना  कोयला  छान  के  लिए  बेगम

 1११२०.  श्री  कर्मी  सिंहजी
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  जोधपुर  डिविजन  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को

 कोयला
 खान

 को  समय  पर बैगन  देने  में  कठिनाई हो  रही  है  ;
 ल

 मूल  sist  में
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 यदि  तो
 क्या  भुगतान  के

 मामले
 में

 रेलवे
 कौर  प्रबन्धक  के

 बीच  कोई  विवाद

 है  ;  ar

 झ्राजकल  मामला  किस  स्तर  पर  है  ?

 मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सें०
 + हू *

 जी  नही ं।

 शौर  eat ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ना

 1११२१.  श्री  राम चख  मलिक  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  att  गहरे  समुद्र

 में  मछली  पकड़ने  के  विकास  के  बारे में  उड़ीसा  सरकार से  केन्द्र  को  कोई  योजना  प्राप्त  हुईं

 है  ह
 ्

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ;

 योजना के  लिये कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  ?

 तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  श्र०  म  :  से  उड़ीसा  सरकार

 ने  समुद्र  तट  पर  दौर  न्त्देशी  मत्स्यपालन  क्षेत्रों के  विकास  के  लिये  भारतीय  खम्बाम  अधिनियम

 के  म्रन्तगंत एक  राज्य  मत्स्यपालन  विकास  निगम  बनाया  निगम  ने  भारत  सरकार  से  ऋण

 के  रूप में  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ।  इस प्रार्थना पर  सरकार  विचार  कर  इसलिये  उड़ीसा

 सरकार से  योजना का  पूर्ण  ब्यौरा  देने  को  कहा  गया  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  नहीं  gare  ।  इस  के

 प्राप्त  होने  पर  प्रार्थना पत्र  पर  भ्रमों  विचार  किया  जायेगा  ।

 रेलों  में  न ेमिलती  कर्मचारी

 1११२२.  थ्री  कर्णों  सिहजी  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  के  निश्चित  प्रदेश  के  होते  हुए  भी  रेलों  में  भी  काम  पद

 रखें  गये  आकस्मिक  मजदूरों  को  भी  जो  छः  मास  से  भी  प्रतीक  अवधि  के  निरन्तर  कार्य  के  लिये  रखे

 जाते  नियमित  समय  पर  काम  से  हटाया  जा  रहा  है  ताकि  उन्हें  कर्मचारियों  का

 स्थान न  मिल  जिसके  लिये  वे  after  हे  क्योंकि  छः  मास से  अधिक का  निरन्तर  कायें

 क्र  चुके हे  ;

 यदि  तो  उत  कर्मचारियों  की  कठिनाई  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कीं

 गई  है  या  सरकार  द्वारा  की  जायेगी  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  at)
 :  नही ं।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 दोर  प्रजनन

 TRAD.  थी  प्र०  सं०  देवबंद
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 क्या  सरकार  विभिन्न राज्यों  के  वनों  में  गिर  वन  में  दर  प्रजनन

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  :

 मूल  ध भ्रंग्रेजी  में
 छ्  (Ai)
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 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा है  ?

 तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  सुभग  :
 गुजरात  के

 बन  से  लाकर  एक  देर  कौर  दो  शेरनियाँ  उत्तर  प्रदेश
 की

 चन्द्रप्रभा  मूलतः  इन  शोरों

 के  लिये  इसका  at  बनाने  के  उद्देश्य  रखे  गये
 ।

 वे  श्रमी  तक  अन्य  किसी  राज्य में  नहीं रखें

 गये हैं  ।

 (a)  अक्टूबर, ५  १९६२ में  प्राप्त  हुई  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार

 चन्द्रप्रभा  qr  में  रखे  गये  शेर  पनप  रहे  हैं प्रौर उन उन  के  बच्चों  सहित  उनकी  संख्या  छः

 बताई  जाती  है  ।

 मोरों का  परिरक्षण

 1११२४.  श्री  प्र०  | हू  देव  भेज  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 मोर  को  राष्टीय  पक्षी  घोषित  करने  के  बाद  उस  के  परिरक्षण के  लिये  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  सुलग  3 8-2-G3  की  मोर  को

 राष्ट्रीय  पक्षी  घोषित  करने  के  बाद  उस  के  परिरक्षण  के  लिये  कोई  विशेष कार्यवाही नहीं  की  गई  हैं  ।

 2eys HART में  भारतीय  वनजीव  बोड़ें  की  सिफारिशों  पर  अधिकतर  राज्यों  जहां  यह

 पक्षी  मिलता इसे  शिकार तथा  मारे  जाने  के  विरुद्ध  पूर्णतया  परिरक्षित  घोषित  कर  दिया

 हरी  कौर  गोबर  को  खाद

 Sf  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद
 ११२५

 ‘Lat राम  शेखर  प्रसाद  fag

 या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंग fe

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि का  उत्पादन  बढ़ाने  के  केवल  रासायनिक  खादों

 के  प्रयोग  पर  ही  जोर  दिया  जाता है  श्र  हरी  खाद  तथा  गोबर की  खाद  पर  नहीं  ;

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ;  कौर

 हरी  खाद  ate  गोबर  की  खाद  का  प्रचार  करने  के  लिये  क्या कदम  उठाये

 गये  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सभा  fag)  ऐसा  कहना

 ठीक  नही ंहै  कि  केवल  रासायनिक  खादों के  प्रयोंग  पर  ही  जोर  दिया  जाता है  ।  सरकार  यह

 जानती  है  कि  इससे  अधिकतम  लाभ  उठाने  के  लिये  रासायनिक  तथा  कार्बनिक  खादों  का

 साथ  साथ  ही  प्रयोग  होना  चाहिये  कौर यह  विद्वेष  रूप से  इसलिये  भी  आवश्यक है  कि  wade

 जलवायु के  कारण  भारतीय  मिट्टी में  कार्बनिक  तत्वों  की  कमी  है  ।  सरकार  कार्बनिक

 खादों  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  तथा  उसके  पूर्ण  उपयोग के  लिये  सभी  सम्भव  प्रयत्न करती  रही

 इसलिये  (१)  ग्रामीण  कम्पोस्ट  की  उत्पादन  करने--जिसमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 भल  खाद  तैयार  करना  भी  शामिल  है  (२)  शहरी  कम्पोस्ट  उत्पादन  श्र  (२३)  हरी  खाद  के  तोर

 मंतप्रेज़ी  में
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 तरीकों में  तेजी  लाने  की  विभिन्न  योजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  हे

 श्र  सभी  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  में  उनकी  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  दै  ।

 sav ही  नहीं  होता  ।

 राज्यों  के  कृषि  विभागों  का  विस्तार  स्टाफ  सामान्य  रूप से  कम्पोस्ट  इन्सपेक्टर

 विशेष  रूप  से  भ्रपेक्षित  प्रशिक्षण  प्राप्त  फार्म  नेताओं के  गहरे  सहयोग  से  '  हरी  खाद  तथा  कम्पोस्ट

 के  प्रयोग  का  प्रचार  करते  इन  कार्येकर्त्तात्मों  भ्रपेक्षित  तकनीकी  सहायता  देने  के

 राज्यों  के  कृषि  विभागों  तथा  केन्द्र  के  विस्तार  निदेशालय  तथा  भारतीय कृषि  अनुसंधान

 द्वारा  परिचय  पोस्टर  ate  पत्रिकायें  शादी  प्रकाशित  किये  जाते  कम्पोस्ट

 बनाने  तथा  हरी  खाद  देने  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  रेडियो  भाषण  तथा  चलचित्रों  का  भी  आयोजन
 किया  जाता है  ।  भ्रधिकतर  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  में  विशेष  अ्रभियानों  का  आयोजन  किया  जाता

 राज्यों/संघ  क्षेत्रों  में  कम्पोस्ट  इन्स्पेक्टर  किसानों  को  कम्पोस्ट  तैयार  करने की  तकनीकों

 तथा  हरी  खाद  देने  के  काय  में  तेजी  लाने  की  दिशा  में  व्यावहारिक  प्रक्षिण  देते  राज्य

 सरकारें/संघ  क्षेत्र  प्रशासन  उपरोक्त  कायें क्रमों  के  प्रस्तुत  काम  करने  वाली  स्थानीय

 निकायों  को  पुरस्कार  तथा  शील्ड  देती है  ।

 कोरटेल्लम  के  लिए  रेलवे  रियायत

 1११२६.  भी  म०  Go  स्वामी :  :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोलें  ने  मद्रास  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  कर  दिया

 है  कि  पहाड़ी  स्थानों  की  भारती  कोटवाले  रेलवे  स्टेशन  के  पास  स्वास्थ्यप्रद  तथा

 पयंटक  केन्द्र  )  के  लिए  सामयिक  रियायती  वापिसी  टिकट  जारी  करने  चाहियें  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सें०  :  a

 रियायती  वापिसी  टिकट  केवल  कुछ  पहाड़ी  स्थानों  के  लिए  जारी  किये  गये  हैं  झ्र

 ऐसे  रियायती  वापिसी  टिकट  wer  स्थानों  के  जो  स्वास्थ्यप्रद  तथा  पर्यटक  शादी  स्थान

 जारी  नहीं  किये  जाते  ।

 भामा  में  डाक  घर

 भी  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 Far  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  जिला  नरसिंहपुर  की  तहसील  गदरवाड़ा

 में  भामा  का  दाखा  डाक  घर  बन्द  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  डाक  घर  बन्द  करने  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  ak  यथा  स्थिति  बनाये

 रखने  की  प्रार्थना मिली  है  ;  at

 यदि  तो  इन  श्रभ्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 तथा  संवार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  भगवती  )  :
 जी  नही ं।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 ray  यें
 मिलि  सज़ा  में
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 दो  आवेदन मिले  एक  भामा  गांव  वासियों  का  कौर  दूसरा  स्वयं

 सदस्य  का  ।  गांववासियों  को
 _  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  डांस  घर  बन्द  नहीं  होगा

 ।  फिर

 उनसे  प्रार्थना की  गई  है  कि  वे
 डाकघर  का  पूर्ण  प्रयोग  करें  ताकि  इसे  स्थायी  आघार  पर

 बनाये  रखने  के  लिए  इसकी  झाम  आय  बढ़  जाये  ।

 सम्बलपुर टीकमगढ़  रेलवे  लाइन

 1११२८.  को  महा नन्द  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  बोलनगीर  हो  कर  सम्बलपुर  से  टीटागढ़  तक  बन  रहीं  रेलवे  लाइन  के  लिए

 सरकार
 ने

 कुल  कितने  एकड़  भूमि  अर्जित  की  है

 कितने  कृषकों  को  उनकी  भूमि  के  लिए  प्रतिकर  दिया  गया  है  ;

 क्या  यह ह  सच
 है

 कि
 उनमें  से  कुछ  को  सरकार  ने  कभी  प्रतिकर

 न नहीं  दिया  है  ate

 ate  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 रेलवे  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  सें०  (७  :  ४४५०  एकड ़।

 जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 कुल  देय  ३०  ५  लाख  रु०  के  प्रतिकर  में  से  राज्य  सरकार ने  प्रभी  तक
 केवल  VW

 लाख  रु०  मांगे  हैं  जो  उनके  विवेक  पर  रख  दिये  गये  हैं  ate  जिसमें  से  २३.५  लाख  रु०  उन्हें  दिये

 जा  चुके हैं  ।  शेषराशि  राज्य  सरकार  के  मांगने  फर  उनके  विवेक  पर  रख  दी  जायेगी  t

 उड़ीसा  में  पटसन  का  विकास

 1११२९.  भी  उलाका :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  १९६२-६३ में  पटसन  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा सरकार  को  कोई  वित्तीय

 बह् दा यता दी  गई  थी

 उड़ीसा में  उस  काल  में  पटसन  का  कितना  उत्पादन

 उसी  काल  में  राज्य  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  में  से  कितना  धन  व्यय  हुमा

 fers  तथा  कृषि  मन्त्रालय में  राज्य-मन्त्री  (st0  राम  सुभग
 :

 ौर
 (G3)  पटसन

 के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  लय
 सं  राजा

 पकाई
 बरम  ह  ro

 संभव  है  कि

 उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  विकास  योजनाओं  के  लिए  थोक  विकास  अनुदानों  में  से  पटसन
 के  विकास

 पर  व्यय  किया  हो  ।  इन  राशियों  संबंधी  जानकारी  मांगीਂ  गई  है  कौर  राज्य  से  प्राप्त  होने  पर

 पर  रख  दी  जायेगी

 ER  लाख  गांठें  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  revert

 1११३०.  श्री  उलाफा : क्या परिवहन तथा क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २०  १९६२ के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ११२१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  टेलीफोन  लगाने  के  बारे  में

 पिछले  ares  महीनों  में  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  मिला  है
 ;  शौर

 यदि  तो  १६४  पंचायत  समितियों  में  से  कितने  पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  टेलीफोन

 नगाए  गए  जिनमें  mace  EER  तक  टेलीफोन न  थे  ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  भगवती  )  :  कोई

 झ्स्ताव  नह्ठीं  पाया  है  ।  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  sare  ।  पहिले  उत्तर  में  १६  पंचायत  समितियों

 में  से  इस  बीच  टेलीफोन  लग  गये  हैं  ।

 रायगढ़ म  रेलवे  सस्ती

 1११३१.  भी  कया  रेलवे  मंत्री  २४  १९६२  के  अतारांकित  प्रबल  संख्या

 १५३३ के  उत्तर  के  संबंघ  में यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रायगढ़  )  में  रेलवे  बस्तियों

 में  बिजली  लगाने  में  श्रव  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेलवे  सन्व्रालय  में  seed  शाहनवाज़  सड़कों  पर  बिजली  लगा दी  गई  है  ।

 weed  में  तार  लगाने  के  लिए  ठेका  दे  दिया  गया  है  कौर  ara  है  कि  कार्य  ReeR  में  पूरा

 हो  जायेगा
 ।

 ऋषतिंग  स्टेन

 1११३२.  भरो  क्या
 रेलवे

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 तीसरी  पंचवर्षीय  अवधि  में  (१)  (२)  पुरी-मद्रास तथा  (३)

 लिपटना-रायपुर  ब्राडगेज  लाइनों  पर  कितने  नये  क्रासिंग  स्टेशन  बनाने  विचार है  तथा

 कितने  ऐसे  स्टेशन  पूरे  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 ऐसे  प्रत्येक  नये  tad  के  लिये  कितनी  आवंटित की  गई  है
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सें०  ब०  :  कौर  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है
 ।

 मूल  अंग्रेज़ी
 में
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 विवरण

 क्रासिंग  स्टेशनों  का  ब्योरा  आवंटित  तीसरी

 राशि  योजना  अवधि

 लाख  रुपयों  में  )  |

 प्रारंभ  करने

 तथा  शरण

 किये  जाने

 का  विचार

 (१)  हावड़ा-पुरी  सैक्शन
 पंचकूला

 तथा  as  के  बीच  क्रासिंग  X.9X

 पूर्वे  रेलवे  )  स्टेशन

 २.  सेक्शन  १३.०

 पुर्व
 तापांग

 शर  भुसन्दपुर  के  बीच  क्रासिंग

 स्टन

 ३.  वाल्टेयर  रेलवे  )  दोरावारीचातरम  नयूदूपेत  के  बीच  ३.२१

 मद्रास  सेक्शन  क्रासिंग  स्टेशन

 नय  दूपेत  wk  पेट  पेरिया  के  बीच
 है

 ८

 क्रासिंग  स्टेशन  कन

 दुविधा  भोपालपटनम के  बीच

 क्रासिंग  स्टेशन

 रायवाड़ा शर  ज  मदीने  के  बीच (3)  विशाखापटनम्-रायपुर  ६.०३े

 सेक्शन  क्रासिंग  स्टेशन

 पूर्व

 जेमादीपेत  तथा  गुमा डा  के  बीच  क्रासिंग  ५०

 स्टेशन

 आ

 भुवनेश्वर डाक  व  तार  हि श्वा टर

 2233.  श्री  इलाका :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  व  तार  घर  की  इमारतों  कर्मचारियों  के  क्वार  रों  के  लिये  स्थान  भुवनेश्वर

 १  में  भ्र धि ग्रहण कर  लिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इमारतों  का  निर्माण  arta  किया  जा  चुका  है  कौर  कब  तक  गियर  पूर्ण

 होगा ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  :  जी  हां  ।

 जी  सी
 ०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  से  प्राक्कलन  चुक ेहैं  ate  विचाराधीन हैं  ।

 मंजूरी  मिलने  के  पश्चात्  काम
 पर

 किया  जायगा  |

 मूल  ग्रीस  i



 लिखित  उत्तर शु  gacy  VORA

 विकास  खण्डों  के  बजट

 थी  |: ह ०  ला०  दिवेंदर  :

 TRI.
 ater  सावित्री निगम  :

 क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  सामुदायिक विकास  खण्डों  के  वधिक  आ्रायव्यय  के  ates  बनाते  समय  शर  योजनाकारों

 का  सूत्रपात  करते  समय  स्थानीय  श्रावश्यकताओ्ों  की  पत्ति  के  लिए  घन  राशियां  निश्चित  करनें  की  द्वि

 लाक  समितियों को  कहां  तक  प्राप्त  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  विकास  अधिकारीगण  श्र  नियोजन  श्रधघिकारीगण  स्थानीय  कार्यों

 को  व्यय  की  मदों  में  सम्मिलित  नहीं  करने  देते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  कोई  भी  स्थानीय  काय

 जनता  की  इच्छाओं  के  अनुकूल  नहीं  हो  पाते  ;

 क्या  इस  दिशा  में  सरकार  विकास  समितियों  को  विस्तृत  प्राधिकार  देने  विचार

 रखती  है  ताकि  वे  स्थानीय  ग्रावश्यकताओं  के  अनिल  निर्धारित  मदों  में  हेर  फेर  कर  सके  ;

 यदि  तो  कब  तक  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  पु०  (®)  जिन

 राज्यों में  पं  चायती  राज  लागू  किया  गया  है  वहां  पर  खंड  विकास  समितियों  के  स्थान  पर
 ज़ो

 पंचायती  राज  संस्थाएं  गठित की  गई  वे  लागू  नियमों  के  ग्रीन  रहते  हुए  अपना बजट  बनाने

 शर  स्थानीय  झावश्यकताओओं के  लिए  व्यवस्था  करने  में  सक्षम  हैं  ।  दूसरे  राज्यों  में  खंड  विकास

 समितियां  बजट  पर  विचार  करती  हैं  प्र  वे  ही  उसका  श्रीमोहन  करती  हैं  ।  वे  स्कीमेटिक  बजट

 के  भीतर  रह  कर  स्थानीय  श्रावश्यकताश्रों
 व

 परिस्थितियों  के  प्र नकल  बेठ-बिठाव  करनेके

 लिए  सिफारिश कर  सकती  हैं  ।

 जी  नही ं।

 व  जेसा  कि  उपर  कहा  गया  है  यह  उन  राज्यों  में  आवश्यक  नहीं  होगा

 पंचायती  राज  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  शव  राज्यों  में  जब  पंचायती  राज  संस्थाएं  गठित  कर

 दी  जाएंगीਂ  तब  उन्हें  विस्तृत  भ्र धि कार  स्वतः  ही  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 हावड़ा  से  बम्बई  तक  जनता  एक्सप्रेस

 (tt  सुबोध  हंसना :
 TVR.  2  sit  स०

 थी  है  Fo  दास

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हावड़ा  से  बम्बई  तक  एक  जनता  एक्सप्रेस  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  यह  कब  जारी  की  जायेगी
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  ae  (a).  क्योंकि  बहुत
 से

 काम
 या  तो  चल  रहे  हैं  या  प्रारम्भ किये  जाने  वाले  जिन  में  इगतपुरी-भुसावल  तथा  टाटानगर

 खड़गपुर-हावड़ा  सँ क्शनों  पर  लाइन  क्षमता  बढाई  जाये  निकट  - भविष्य में  बम्बई  हावड़ा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 के  बीच  बरास्ता  नागपुर  एक  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाना  सम्भव  नहीं है  ।  तथापि  जब  भ्रत्यावश्यक

 माल  यातायात  के  वहन  की  दृष्टि  से  इस  मार्ग  पर  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  के  लिये  स्थिति  अच्छी

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा ।

 श्री  कु०  दास
 :

 श्री म०  ला०  त्रिवेदी
 1*११३६.

 |  श्री
 राम  सहाय  पाण्डेय :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  ही  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  भारतीय  नौवहन  समवायों  के  नाम  क्या  जिनकी  पंजी  में  विदेशियों ने  sia

 ले  रखे

 विभिन्न  समवायों  में  विदेशियों को  कितने  प्रतिदिन  ster  दिये  गये  शहरों

 क्या  इस  प्रकार  की  भागिता  के  लिये  कोई  fata  aa  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  (ait  राज  श्र  (a).

 जिन  भारतीय  नौवहन  सेवायों  की  पूंजी  में  विदेशियों  के  भाग  हैं  तथा  उन  भागों  कीਂ  प्रतिशतता

 इस  wt  दै

 समवाय का  नाम  विदेशी  भागिता  की

 प्रतिशतता
 a

 |  4  सिंधिया  स्टीम  नैनिगेदान  कम्पनी  alfa  ०  ,  ६९  प्रतिशत

 Q  इंडिया  स्टीम  शिप  कम्पनी  सीमित  ३  .  १७  प्रतिशत

 चे  भारत  लाइन  सीमित  ६.  ६७  प्रतिशत

 जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  )'  sere  २४.८.  प्रतिशत

 मुगल  लाइन  सीमित  2&.3e sfawe २३८  प्रतिशत

 मलाबार  स्टीम शिप  कम्पनी  सीमित  [९ ह
 008  प्रतिशत

 शिल  watt  एंड  कम्पनीਂ  |  दे  .  Kio  प्रतिशत

 थ्  साउथ  पुर्व  एशिया  शिपिंग  कम्पनी  २५  प्रतिदिन

 A

 जी  भारतीय  नौवहन  इन  योगय  इस  समय  व्यापार

 नौवहन  १९४५८  की
 धारा

 २१  के  २५
 प्रतिशत  तक  सीमित  है

 ।

 मूल  stat  में
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 1११३७.  श्री  में
 ०  बेकटासुब्बब्या  :  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सीमान्त  क्षेत्रों  में  अल्पकालीन  खाद्य
 फसलों  कौर  सब्जियों  को  उगाने  की

 योजना  को  कार्यान्वित किया  गया  हे  ;

 क्या  इस  काय  के  लिये  किसानों  को  ऋण  या  ज  सहायता  के  रूप  में  कोई

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  कौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी

 खास  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  राम  सुभग
 :  (=)  सब्जियां  उगाने

 की  योजना  परिचय  बंगाल  कौर  बिहार  के  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  गई  है  ।  सभी  राज्यों

 को  ढंग  से  अल्प  अवधि  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपायों  को  संगठित  करने  के  लिये  भी  मंत्रणा

 दी  गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  दिदा  में  asters  दुरू  कर  दिया  है  ।

 (@)  ate  (77)  कणों  तथा  अथ  सहायता  के  द्वारा  वित्तीय  सब्जियां  उगाने

 के  लिये  पश्चिम  बंगाल  wie  बिहार  के  सीमान्त  राज्यों  में  इस  प्रकार  दी  गई हू  :

 राज्य  सहायता  ऋण

 हे ०,८००  ¥,00,000  साये

 १४,०००  ¥,00,000  रपये परिचय  ataret |

 बिहार  बै  ३,४०,०००  रुपये ।

 ् uieat  प्रदेश  में  सई  रेलवे  लाइनें

 थी  मे ंवें
 1११३८.

 ait  कोटला  :

 क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार ने  हाल  में  नवीन  रेलवे  लाइनें  बिछाने  की

 अपनी  को  दुहराया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  क्या  करने  का  विचार  करती  हूं  ?

 मन्त्रालय में  उप मन्त्री  सें०  कर  ।

 (=)  मामले  का  परीक्षण किया  गया  था  किन्तु  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित किसी  नई  रेलवे

 लाइनों  को  रेलवे  की  तीसरी  योजना  में  शामिल  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में



 fi
 am

 २६,  १९६ ३

 भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  समुद्री  भाड़े

 श्री  दी०  शर्मा

 1११३६../  श्री  भागवत  झा  आजाद :

 श्री  भक्त  दोन :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 (*)  क्या
 ७

 शौर
 ८  8&3 at Te facet को  नई  दिल्ली  में  हुई  दो  दिन  की  बैठक  में  भारत

 ste  पाकिस्तान  के  परिवहन  तथा  नौवहन  कर्मचारियों के  समुद्री भाड़े  में  वृद्धि  सम्बन्धी  प्रश्नों
 की  चर्चा  की  गई  हूं  कौर

 (ay  यदि
 तो  क्या  frome  निकाले  गये

 थे  ?

 तथा  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज
 : WZ)  शर  (a)

 सुचना  बताना  लोकहित  में  नहीं है  ।

 द्रुत  मालगाड़ियां

 1११४०.  शी  प्र०  रह  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माल  यातायात  के  वहन  सम्बन्धी  विलम्ब  को  घटाने  कालिया  दुत  मालगाड़ियां

 चला  कर  रेलों  में  हाल  में  नवीन  तरीका  अपनाया गया

 क्या  प्राचीन  रेलवे  ने  गुजरात  और  सौराष्ट्र  को  कोयला  ले  जाने  के  लिये  कुछ  तेज़

 चलने  वाली  गाड़ियां  area  कर  दी

 (a)  क्या  डीजल  से  चलने  वाले  इंजन  माल  गाड़ी  इंजनों  का  स्थान  ले  रहे

 (a)  कया  इन  नवीन  तरीकों  का  -  भ्रनुभव  इस  अपेक्षा को  पूरा  करता  ह  कि  बढ़े  हुए

 यातायात  को  sea  परिमाप  में  किया  जा  wiz

 इस  तरीके  का  विस्तार  तीसरी  योजना  भ्र वधि  में  कहां  तक  हो  सकेगा
 ?

 मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सें०  च्०  राम स्वामी  )
 :  zt  माल  गाड़ियां  माल

 यातायात  के  वहन  को  तेज़  करने  की  दृष्टि  से  रेलवे  में  धीरे  धीरे  जारी  कया  गया  हैं  ।

 (a)  केवल  मात्र  गुजरात कौर  सौराष्ट्र को  कोयला  ले  जाने  के  लिये  ही  कोई  द्रुत  माल

 गाड़ियां  नहीं  ।  तथापि  वर्तमान द्रुत  गतमाल  गाड़ियां  गुजरात  कौर  सौराष्ट्र  कोयला  ले

 जाती  ए
 ते  ||

 जी  जहां  इसकी  श्रावश्वकता होती  है  ।

 (ty)  जी  हों  ।

 संचालन  श्रवस्थाओओं  तथा  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  इस  तरीके का

 विस्तार  रेलों  में  किया  जा  रहा  हैं  ।

 मल  wat  में
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 दि  द  दि शा काता
 पंचायतें

 TLLVY. श्री  हू ०  र्०  चक्रवातों  :  क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  ग्रामीण  क्षत्रों  में  कितनी  ग्राम  पंचायतें  चल  रही  हैं  ;

 (a)  खण्ड  विकास  अफसरों  के  साथ  कितने  खण्ड  समुचित  रुप  से  संगठित हैं  कौर  उसके

 साथ  कितने  विस्तार  अफसर

 कितनी  पंचायत  समितियां  यथोचित  बनी  हुई  है  ;  कौर

 विभिन्न  राज्यों  के  पारित  पंचायती  राज  अधिनियम  के  भ्रनुसार  कितनी  जिला  परिषदें

 स्थापित हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ब०  go

 VOVARE  |

 (a)  खण्ड  विकास  ane  वाले  खण्डों  की  संख्या  परे

 विस्तार  अफसर  कृषि  वाले  खण्डों  की  संख्या  ,  SRK

 विस्तार  अफसर  वाले  खण्डों  की  संख्या  22308.0

 विस्तार  अफ़सर  वाल  खण्डों की  संख्या  २६२९

 विस्तार  फार  वाले  खण्डों

 की  संख्या  २२६३८

 विस्तार  अफ़सर  समाज  दिक्षा  संयोजक

 पुरुष/विस्तार  अफ़सर
 )'

 CERES

 विस्तार  अफसर  मुख्य  सेविकाएं  VVI9

 विस्तार  अफ़सर  श्रोवरसियर  RE

 (77)  REX

 पौधा  प्रजनन  सम्बन्धी  क्नतुस भक

 RvR  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछलें दो  वर्षों में  कोने  फ्रूट  वेजिटेबल  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान संस्था  हाल  में  किये  गये
 क्रान्तिकारी  क़षि  पौधा  प्रजनन  सम्बन्धी  खोज  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  सुलग  fag)  :  पिछले  दो  वर्षों  में  भार

 तीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  ने  सजाने  वाले  पौधों  और  झोपड़ियों

 वाले  पौधों  समेत  विविध  फसलों  के  कुल  मिला  कर  Xo  पौधे  नेपाल से  तथा  oYo  सिविकम से  इकट्ठे

 करके  उनके  प्रजनन  स्टाक  के  संग्रह  के  लिये  नेपाल  झ्र  सिक्किम  के  भागों  में  पौधा  खोज  कार्य  किया

 था  ।  इनका  अनुमान  दिल्ल  में  तथा  संस्था  के  उप केन्द्रों  में  किया  जा  रहा  है  ।  कली  समेत जो  झर  दाल

 ह
 की

 फसलों  के  बहुत  से  स्टाक  उत्साहवर्धक  दिखाई  देते  हैं
 |

 मल  aaa  में



 RAEZo  २६  १९६ हे

 दिल्ली के  लिय  टेलीफोन

 1११४३.
 थी  भागवत झा  आजाद  :

 थी  भक्त  दर्शन  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  नवीन  Yooo  लाइन  स्वचालित टेलीफो  न  एक्सचेंज  को  चलाने के  बाद

 भी
 aa

 नई  लाइनों की  मांग  बहुत  अधिक  है  ;  शौर

 यदि  तो  राजधानी  में  नई  लाइनों
 की

 मांग  का  अनुमान  क्या  है
 ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री
 :

 जी  हां  ।

 २५,०००  प्रार्थनापत्र इस  समय प्रतीक्षा सुची  पर  हैं  ।

 चावल का  भाव

 श्री स०  सन्  सामन्त  |
 1११४४

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  विविध  प्रखण्डों  are  किस्मों  के  लिये  चावल  के  निम्नतम भाव

 १४,  Yo  रुपये  और  १८  .  ५०  रुपये  मन  के  बीच  नियत  किये

 यदि  तो  पूर्वी  प्रखण्ड  के  लिये  क्या  भाव  निश्चित  किये  गये  हैं  ;

 (7)  कया  निम्नतम  मूल्य  समादर  मूल्य  के  रुप  में  भी  नियत  किया  गया  है  ;

 z
 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  ने  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  इस  ae  कम  चावल  बोया  है  ;

 (ay  यदि  तो  पूर्वी  खण्डों  को  उड़ीसा  द्वारा  चावल  का  सामान्य  सम्भरण  कसे  पूरा  किया

 लजाएगा ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  प्र ०  Ho  :  से  (7).  देश
 में

 चावल

 के  प्रचलित दामों  के  सम्बन्ध  में  चावल  का  कोई  निम्नतम  मूल्य  नियत  करना  झावर्यक नहीं  समझा
 गया  ।  सरकार  इस  काम  के  लिये  नियत  दामों  पर  बहुत  से  राज्यों  में  चावल  का  समाहार  कर  रही  है  ।

 इस  समाहार  से  उन  राज्यों  में  चावल  के  दामों  को  बल  प्राप्त  होगा  जिन  राज्यों  में  सरकारी  समारोह

 कायें  इस  समय  नहीं  चल  राज्य  सरकारों  को  काफी  औसत  किस्म  के  चावलों  की  राय  सफेद  किस्म

 को  उन  क्षेत्रों  में  जहां  चावल  के  दाम  उन  स्तरों  से  नीचे  गिरने  as  ५८-५४  मौसम  के  लिये  नियत

 दामों  पर  खरीदने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  समाहार  मूल्य  विभिन्न  प्रकार  के  चावल  के  लिये  प्रति  acer

 २४.८३  रुपये  शर  9¥.&e  रुपये  के  बीच  है  ।  पूर्वी  प्रखण्ड  में  परिचय  बंगाल
 तथा

 श्रीराम  के  राज्यों  विविध  किस्मों  के  चावलों  के  लिये  ये  दाम  ४२  .  ८७  रुपये  प्रौर  ६६. ०४ रुपये ०४  रुपये

 पति  क्विंटल  के  बीच  हैं  ।

 मिल  प्रंग्रेज़ी  में
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 (a)  उड़ीसा  में  इस  वह  चावल  के  उत्पादन  के  afer  अनुमान  श्रभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  किन्तु

 हतमी  संकेतों  के  अनुसार  उत्पादन  पिछले  तीन  वर्षों  की  wart  कम  होने  की  सम्भावना है

 (&)  परिचय  बंगाल  सरकार  को  चाल  वर्ष  उड़ीसा  से  व्यापार  खाते  में  पश्चिम  बंगाल  को

 कितना  चावल  कौर  धान  भेजा  जा  चुका  ह  तथा  परम्परागत  सीमा  व्यापार  के  सत्र  में  नेपाल  के

 वर्ती  क्षेत्रों  से  जो  चावल  रखता  उसके  झ्रतिरिकत  केन्द्रीय  स्टाक  से  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल

 देने का  भ्राइवासन दिया  गया  है  ।  गेहूं  के  वितरण  में  भी  उदारता  की  गई  है  शरर  भारत  सरकार  केन्द्रीय
 स्टाक से  सम् भरण  करेगी  जितनी  उस  राज्य  में  वितरण  करने  के  लिये  जरुरत  होगी ।

 नारियल के  बागान

 RIvy.  श्री  में
 ०

 बेंकटासुब्बया  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  की  सरकार  ने  केन्द्रीय  से  प्रार्थना की  है  कि  अरब  सागर

 में  लकदीव  मिनिकाय  द्वीपों  में  नारियल  बागान  का  कब्जा  दे  द  बौर

 यदि  तो  सरकार  का  fara  क्या  है  ?

 तथा  कृषि  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  राम  सुभग

 :  (*)  कौर  (a)  केरल
 सरकार की  पोर  से  ऐसी  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  तारादीव  झर  मिनिकाय द्वीपों  के  नारियल

 बागान  उन  द्वीपों  में  रहने  वाले  लोगों  के  हैं  ।

 भारतीय  जहाजों  के  लिये  रडार

 1११४६.  श्री  cara  सिंहः  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 भारतीय  जहाजों  में  रीडर  लगाने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  नौवहन  मन्त्री  राज  बहादुर  )  ः
 भारतीय  जहाजों

 रडार  उपकरण  का  होना  व्यापार  विधियों  के  अधीन  प्रतियां  भ्रपेक्षित  नहीं  है  ।  किन्तु  समुद्र

 में  लोगों  तथा  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  जहाजों  के  मालिकों  ने  अपने  बहुत  से  जहाजों  में

 उपकरण लगा  रखे  हैं  ।  भारतीय  सरकार  इस  बात  की  जोर  ध्यान  दे  रही  है  कि  जिस  किसी  नये  जहाज

 के  लिये  आमेर  दिया  उसमें  कहां  तक  सम्भव  हो  यह  उपकरण  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 जालन्धर  पठानकोट  राजपथ

 हैं  ॥ "११४७.  श्री  रघुनाथ  सिह
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जालन्धर  शर  पठानकोट  के  बीच  के  राजपथ  को  भारी  यातायात  के  कारण  चौड़ा  किया  जा  रहा

 रहा है  ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय में  नौवहन  मन्त्री  राज  बहादुर )
 :

 जी  हां
 ।

 सैलून

 1१४८.  उ०  स० ह  त्रिवेदी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  qe =  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 (™)  पश्चिमी  रेलवे  के  विभिन्न  खण्डों  पर  द्वितीय  श्रेणी  के  अधिकारियों  के  उपयोग

 के  लिए  STTSyT  सैलूनों
 की

 संध्या  Excl  है
 ‘

 wast  में
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 कया  यह  सच  है
 कि

 बड़ोदा  खण्ड  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  नही ंहू  ;  कौर

 क्या  भ्राता काल  में  मितव्ययता  के  रुप  में  सरकार  इस  सुविधा  को  समाप्त  करने
 का  विचार कर  रही  हू  ?

 मन्त्रालय में उपसन्त्री
 में

 उप सन् त्री
 शाहनवाज़  :

 परिचय  रेलवे  के  विभिन्न  खण्डों के
 प्रथम  तथा  द्वितीय  दोंनों  db  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के

 उपयोग  के  लिए  बड़ीਂ  लाइनों  पर
 २७  तथा

 छोटी  लाइनों  पर  ३३  चार  पहियों  वालीਂ  इंस्पैक्शन  कंरियेजस  हे  ।

 (a)  नहीं  ।

 नहीं  ।

 1११४४. श्री  यश पाल सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ

 (=)  कया  विभिन्न  राज्यों  में
 बिनौलों  की  किस्मों  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार का

 कपास  के  फार्म  चलाने  का  विचार  हे  ;

 (a)  यदि  तो  उनके  क्या  ब्यौरे  हैं  ;

 (7)  प्रयोग  के  लिए  कौन-कौन  से  राज्य  चुने  गए  हैं  ;  भर

 इस  ara  में  कितना  धन  व्यय  हो  जायेगा  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मालय  सें  उदय  Tait  STo  राम  सुभग
 :

 कपास  उगाने
 वाले

 सभी  मुख्य  मुख्य  ने
 कपास

 के  सुधार के  लिए  फार्म  स्थापित  कर दिये  हैं  ।  ऐसे  फार्म

 स्थापित  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  कार्यक्रम नहीं  हे  ।

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 हुबली  तक  रेलवे  की  बड़ो

 सय०  qo  पाटिल
 1११५१.

 a  शिवमूर्ति  स्वामी  ह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  गुंटकल  तथा  हौसपट  पूना  तथा  मिराज
 के  बीच

 बड़ी  रेलवे
 लाइन  बनाने  का  निश्चय  किया  है  ;

 क्या  मैसूर  सरकार  ने  बड़ी  रेलवे  लाइन  की  हौसपेट  से  हुबली तक  तथा

 मिराज  से  हुबली  तक  बढ़ाने के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  किया हँ  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  तृतीय  योजना काल  में  ही  बड़ी  लाइन  को  बढ़ाने का

 विचार है  ;  कौर

 यदि
 तो  इसके

 क्या
 कारण ह

 ?

 मल  stat  में
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 रेलवे  मंत्रालय  सें  उपमंत्री
 सें०

 :  भ्रनुमोदित  प्रस्ताव  यह  है

 कि  grate  तथा  terse  के  बीस  विद्यमान  ७१  मील  लम्बी  छोटी  लाइन  के  समान्तर  एक

 अलग  बड़ी  लाइन  डाली  जाय  ग्रोवर  पुना  तथा  मिराज  के  बीच  (१६३  मील  लम्बी  )'  विद्यमान  छोटी

 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाय  ।

 हां  ।

 (wT)  ae  (a).  क्योंकि  तृतीय  योजना  काल
 में  हौसपेट-हुबली  तथा  हुबली-मिराज

 खण्डों  पर  जितना  यातायात होने  का  अनुमान लगाया  हू  वह  चाटा  लाइन  क  खण्डों  की  क्षमता

 eaten  नही ंहे  ;  इन  खंडों  को  बड़ी  लाइन  के  खण्डों  के  रुप  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 भारत  f  रहने  वाले  भारतीय  नागरिकों  हारा  भारतीय  नौवहन  समवाय  में

 (  श्री  fag  महीड़ा
 :

 1११५२.  4  श्री  प्र०  कु०  घोष

 थ्री  यदा पाल सिंह  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  में  न  रहने  वाले  एक  भारतीय  नागरिक  द्वारा  भारतीय  नौवहन  समवाय

 में  लगाया  गया  घन  भारतीय  राय-कर  से  मुक्त है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  छट  के  लिए  भारत  में
 न

 रहने  वाले  भारतीय  को  यह  प्रतिज्ञा

 करनी  पड़ती  ह  कि  वह  भरने  लाभांश  को  उस  देश  को  नहीं  भेजेगा  जहां  से  प्रश्नाधीन घन

 योजन  के  लिए  पाया  ह  ;

 क्या  इस  प्रकार  विनियोजित  किये  गये  धन को  एक  भारतीय  समवाय  को  रुपयों

 में  किये  गये  भुगतान  के  रूप  में  समझा  जाता  है  ;  भ्रांत

 क्या  एसी  पूंजी  यदि  वह  एक  भारतीय  नौवहन  समवाय  में  विनियोजित  की

 गई  भारतीय पूजी  समझा  जाता  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  एक

 भारतीय  नौवहन  समवाय  में  किया  गया  कोई  भी  विनियोजन  ara  कर  से  मुक्त  होता  है  भ्  उससे

 होने  वाली  परकर  लगावा  जायज़ा  |

 भारत  में  न  रहने  वाले  एक  भारतीय  नागरिक  को  किसी  भारतीय

 नौवहन  समवाय  में  अंशों  में

 लगाये  sill

 पर  समवाय  द्वारा  घोषित  लाभांश

 सिल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 करों  को  चुकाने  के  car > fer  करने  का  अधिकार
 होता  हे

 परन्तु  स्वेच्छा  से  वह अपने इस  अघिकार को  छोड़  सकता  है  जिस  wae  में  कि  घोषित  किये गये  लाभांश  प्रत्यावत्रिव्र

 wet  किये  जायेंगे

 र  हाँ  ।

 लावारिस  कुत्ते

 arr 1११५३  भो  महेश्वर  नायक  :  क्या  we  एए  yb]  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंग  कि

 (*}  कया  वह  सच  हूं  कि  पशु  कल्याण  बोर्ड  ने  इस  वर्ष  फ़रवरी  के  aia  सप्ताह  में  किसी

 समय  हुई  alts  बठक  में  इस  देश  के  लावारिस कुत्तों  का  पीड़ा  रहित  fara  करने का

 का  संकल्प किया  था  ;

 (a)  इस  उद्देश्य  की  के  लिए  क्या  उपाय  सोचे  गए  हैं  ;  ake

 (7)  क्या  राज्यों  में  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  आवारा  कुत्तों  की  संध्या  के  सम्बन्ध  में

 किसी  अधिकृत  पशु गणना  के  ०७  उपलब्ध  हैं
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  स०  थामस )  (Fy  बोर्ड  ने  यह

 सुझाव  कि  कुक्कुर  शाखायें  स्थापित करने  के  तथा  जितने

 कुत्तों  के  लिये  सम्भव  हो  सके  उपयुक्त  घरों  के  gen  के  लिये  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें

 जहां  विनोदा  करना  ही  पड़े  वहां  मानसिक  व्यवस्था  होनी  चाहिय े।

 उपायों  में  से  एक  यह  है  कि  कुत्ते  की  गर्दन  के  चारों  घौर  लिपट हुए  धातु  के  एक

 पट्टें  में  होकर  उसे  बिजली  का  झटका  दिया  जाता  हैं

 राज्यों  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंके  कुत्तों  की  संख्या  के  सम्बन्ध में

 fea  शरुगणन च्  के  प्रांगण  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बीकानेर दाहर  में  ऊपरी  पुल

 धी प०  ला ०  बारुपाल
 VIA.

 ‘Lett  बाल्मीकी

 क्या  रेलवे  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  रेलव  के  बीकानेर  डिवीज़न में  बीकानेर  शहर  में  ऊपरी  पुल  बनाने का  काम

 eq  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  AK

 (a)  बह  पुल  कब  तक  यातायात के  लिये  तैयार हो  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  यह  ।  (®)  राज्य  सरकार
 नें  खास

 पुल  की  चौड़ाई  के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  फैसला  नहीं  किया  ह  aka  पुल के  नकयों की स्वीकृति की  स्वीकृति

 दी ह
 ।  इसलिये  यह  बताना  संभव  नहीं  हे  कि  काम  कब  तक  शुरु

 किया  जासकेगा  |

 a
 सवाल नहीं  उठता

 मूल  wat  में
 ३  Rescue  Kennels
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 ट्राली  चलाने
 वालों

 के  लिए  बरसाती

 PQA
 प०  Mo

 बारुपाल
 :

 at  बाल्मीकि
 :

 क्या  tea  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर tara  के  बीकानेर  कौर  जोधपुर  में  ट्रोलीमेनों  को  वर्षा

 ऋतु  में  बरसाती  नहीं  दी  जाती  ;  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़  ste  (a).  उत्तर  रेलवे  के

 ट्राली  वालों  को  बरसाती  कोट  नहीं  दिये  लेकिन  बरसाती  इलाकों  में  ट्राली  वालों  को  वाटरप्रूफ

 कैप  att  हुड  दिये  जाते  हैं  ।  उत्तर  रेलवे  के  वर्दी  विनियमों  के  बीकानेर  के  दिल्ली  सराय

 रोहिल्ला  स्टेशन  को  छोड़कर  जोधपुर  कौर  बीकानेर  डिवीज़नों  को  बरसाती  इलाका  घोषित  नहीं

 किया गया  हैं  ।

 बीकानेर  डिवीजन  में  रेलवे  क्वाटर

 Rint  aw

 भो
 प्०  Mo  ह

 2K.
 शो  बालमीकी

 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  क्या  यह  सच  है  बीकानेर

 डिवीज़न में  कर्मचारियों के  रहने  के  लिए  क्वार्टरों  की  बहुत  कमी  है  ;

 यदि  तो  यह  कमी  कब  तक  दुर  हो  जायेगी ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  इस  समय  बीकानेर

 डिवीज़न  में  लगभग  ५४  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  रहने  के  लिये  क्वाटर  दिये  गए  हैਂ  ।  दूसरे

 डिवीजनों के  मुक़ाबले  यह  स्थिति  कहीं  अच्छी  है  ।  इस  काम  के  लिये  उपलब्ध  सीमित  स्थानों
 रकम के  शनिवार  हर  साल  क्वाटर  बनाये  जा  रहे  है  |

 बीकानेर  में  टेलीफोन

 _1  श्री  प०  ला०  बारुपाल :
 १५७:

 Lsit  बाल्मीकि

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बीकानेर  में  डायल  सिस्टम

 टेलीफोन कब  तक  लग  जायेंगे  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  भगवती  बीकानेर  में  स्व चल  डायलਂ

 टेलीफोन  प्रणाली  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लगाना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 उसे  भ्रामक  योजना  अवधि
 में  लगाना  संभव  होगा

 ।

 yaw  waist  में  ।

 62  (Ai)
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 पंजाब में  बागवानी

 1११५८.  श्री  हेम  राज  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 १६६२-६३  में  बाग़बानी  के  लिए  पंजाब  सरकार  को
 ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  में

 कितना  घन  दिया गया  था  ;  कौर

 उनके  द्वारा  कितने  धन  का  उपयोग  किया  गया  था  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  १९६२-६३

 में  बाग़बानी  के  विकास  के  लिए  पंजाब  सरकार  को  ऋण  तथा  अनुदानों के  रूप  में  निम्नलिखित  घन

 दिया  गया  था  |

 €,  $0,000  रुपये

 .  3,0  ,0008FG
 विएना a

 योग  श  .  PR, ¥Y,0 008TH,
 यातायात SS  NY

 १९६२-६२  में  ही  १२  लाख  VY  हज़ार  रुपये  के  समस्त  धन  का  उपयोग  कर

 लिया  गया  है  ।

 maa  में  सहकारिता  आन्दोलन

 1११४९.  श्री  नि०  भास्कर  :.  क्या  सामुदायिक  fore  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झा साम  राज्य  को  वहां  आन्दोलन
 में  तेज़ी  लाने  के

 लिए  ऋण  अथवा

 सहायता के  रूप  में  कोई  विशेष  सहायता  दी  गई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयामघर
 श्र  सहका री  संस्थाओं  को  अधिक  प्राचीन  सहायता  देने  के  लिये  प्रासाद  सरकार  को

 ¥
 रुपये  का  एक  अतिरिक्त  केन्द्रीय  अनुदान  देने  की  स्वीकृति  दी  गई  प्रासाद  सरकार  ने

 पब  इस  के
 अतिरिकत  नये  प्रस्ताव  बनाये  है  जो

 कि
 विचाराधीन  हैं

 ।

 रेलों  में  दिये  जाने  के  लिए  चाय

 sit  हरि  विष्णु कामत  :. 1११६०.
 भी  प्रिय  गुप्त

 :

 क्या  Waa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .
 ~

 क्या  रेलों में  दिये  जाने  के  लिये  लीफ  टीਂ  के  नाम  से  पुकारे  जाने  वाली  पत्ती

 वाली चाय  की  एक  किस्म  स्वीकार कर  ली  गई  है  ;

 मूल  अग्रेज  मे
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 यदि  तो  क्या इस  सम्बन्ध  में  fates  आमंत्रित  की  गई  थीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  सरा  हां  ।  यह  प्रयोगात्मक

 अधार  पर  स्वीकार  की  गई  थीं  ।

 सीमित  निविदा यें  आमंत्रित  की  गयीं  थीं  ।

 saa  ही  नहीं  उठता  ।

 पांडु-श्रमिनगांव  समग्री  नौघाट

 S  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 TLE.
 OL  श्री  प्रिय  गुप्त  :

 न्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांडू  में  श्रीपुत्र  नदी  पर  पुल  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात
 उत्तर  पूर्व  सीमान्त

 रेलवे के  श्रमिनगांव  का  समुद्री  नौघाट  संगठन  श्री  किस  स्थान
 पर

 कार्य  में  लगा  हुआ है  ;

 क्या  उनकी  सेवा  की  adi  में  कोई  परिवर्तन उठा  है  ;  कौर

 यदि  तो
 वह

 किस  प्रकार  का
 है

 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  :  यह  जानकारी  देना  लोक

 हित  में  नहीं  होगा  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 पशतूनों की  मृत्यु

 ११६२  को  रामेदवरानन्द  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  में  इस  समय  दैनिक  a  प्रतिवर्ष  पशु  हैं

 उनमें  सूर  शादी  की  संख्या अलग  श्रलग  कितनी  है
 ?

 खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 to  म०

 की  विभिन्न  जातियों  की  वारिक  मलिक  के  सम्बन्ध  में  कोई  नियमित  आंकड़े  इक्ट्ठे  नहीं  किये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जाते  ।  फ़िर भी  १९६१ में  हुई  पशुधन  गणना  के भा धार  पर  प्राकृतिक  कारणों  से  वर्ष भर  में

 मरने  वाले  फियों  के  कड़ों  का  अस्थायी  अनुमान  नीचे  दिया  गया है  :--

 गाय  १६६  लाख
 at  ५२  लाख

 बकरों  xe  लाख

 ३४  लाख

 सूअरों  के  विषय  में  अलग  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 कृष्य  भूमि का  att

 ११६३.  भी  सुरेख  पाल  सिह  क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (#7)  क्या  यह  सच  है  कि  मेरठ  जिला  के  ग्रा जिया बाद  तहसील  के  का  wen

 मण्डल हाल  ही  में  कृषि  मंत्री  से  मिला  कौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  औद्योगिक  प्रयोजनों

 के  लिये  उन  लोगों  की  कृष्य  भूमि  का  aia  करने  से  रोकने  में  उनकी  सहायता  मांगी  थी  ;

 शर

 यदि  तो  किसानों  के  उस  अभ्यावेदन  पर  केन्द्रीय  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हुई  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि

 मंत्रालय  में  भ  a Ciwaqen  राम  सुभग
 :  जी

 हां  ।

 प्रतिनिधियों को  यह  सलाह दी  गई  थी  कि  यदि  उन्हें  कोई  शिकायत  तो  वे  उन्हें

 लिखित  रूप  में  दें

 सम्मा टना  स्टेशन  के  पास  दुर्घटना

 ११६४,  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ३  ्  १९६३  को  पटना  स्टेशन  के  निकट  एन ०  सी०  सी
 ०

 राइफल्स का  एक  हवलदार  मसाल  गाड़ी  से  कुचल कर  मर  गया  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  जांच  की  गई  है  ;

 जांच  से  क्या  पता  चला  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  के उप मंडी  सें०  :  जी हां  |

 a  चूंकि  यह  अनधिकृत रूप  से  लाइन  पार  करने
 का  मामला

 इसलिये  तुरन्त  रेलवे  पुलिस  को  इसकी  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  पुलिस  की  रिपोर्टें  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ५  १८८५  )  लिखित  उत्तर  ROPE

 1११६५.  श्री  विश्वास  प्रसाद  :  क्या  रेलवे  मंत्रा  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  प्रौंडिहार  जंकशन  पर  केवल  art  भाग

 के  लिये  ही  ऊपरो  पुल  बनाया  गया  है  ;  तर

 यदि  at,  तो  रेलवे  का  दोष  आधे  भाग  को  कब  पुरा  करने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  कौर  जंकशन

 का  विद्यमान  पैदल  पुल  meas  प्लेटफार्म  जिस  पर  स्टेशन  की  इमारत  खड़ों

 me  के  दक्षिण  में  उप-सड़क  से  मिलता  स्टेशन  के  भवन  कौर  eq  से  उस  पुल
 \

 के  द्वारा  उप  सड़क  तक  पहुंचा जा  सकता है  |  पुल  का  उत्तर  की  विस्तार  करना  आवश्यक

 नहीं  समझा  गया  क्योंकि  यात्रियों  को  सुविधा  के  लिये  यह  अपेक्षित  नहीं

 प्रशिक्षण  मृत्तिका

 1११६६.  भी  faa  प्रसाद  क्या  रेलवे  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  वर्तिका  at  अधिकृत  कौर  पुर्व-प्राधिकृत दरों  में  कोई  अन्तर  है  ;  अर

 यदि  तो  ए०श्राई०झ्रो०डब्ल्यू०  तथा  ए०पो०डब्त्यू०  भाई  स्वीकृत

 दरको  वर्तिका  क्यों  दो  जातों  है  जब  कि  यातायात  शिक्षकों  को  उसो  प्रकार  के  प्रशिक्षण  के  लिये

 अ्रन:श्नघिकृत  दर  की  मृत्तिका  मिली  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां  ।

 शहरीकृत  बेसन-क्रमों  के  लागू  किये  जाने  के  यातायात  शिशुओं को
 दो  जाने  बालो  विकारों  के  दरों  के  शोधन  का  प्रशन  प्रभो  विचाराधीन है  |

 राष्ट्रीय राजपथ  )

 1११६७.  शी  गो०  नया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रों  यह  बताने  को कृपा  करेंगे

 क्या  वर्तमान  ग्रांड  ट्रंक  रोड  के  साथ  साथ  पुरानों  मार्ग-रेखा  को  उड़ीसा

 के  मुद्रक  नगर  में  राष्ट्रीय  राजपथ  की  मार्ग-रेखा  को  बनाने  में  कोई  परिवर्तन  gat  है  ;  शौर

 यदि  तो  मार्ग-रेखा  निर्धारण  के  क्या  लाभ  है ं?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :  at

 भाड़-भाड़  से  बचने  के  लिये  नई  मार्ग-रेखा  मुद्रक  नगर  से  बाहर  बाहर  बनाई

 जायेगा  शौर  इसमें  कम  बने  बनाये  aa  का  wea  किया  जायेगा  |

 उत्तर  तेल  उद्योग  के  लिए  माल-डिब्बे

 ऊ  ११६८.  श्री  स०  Mo  बनर्जी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  तक  तेल  क  लाने  ले  जाने  का  सम्बन्ध  है  उत्तर

 प्रदेश  के  तेल  उद्योग  को  माल-डिब्बों  का  area  करने  में  कम  से  कम  पूर्ववतिता  दो  गई

 मूल  diet  में

 ‘Stipend

 २  Traffic
 apprentices.
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  पूर्ववर्तिता  को  अधिक  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  ब०  नहीं  ।  यह  सच

 नहीं  है  कि  जहां  तक  तेल  को  लाने  ले  जाने  का  सम्बन्ध  है  उत्तर  प्रदेश  के  तेल  उद्योग  को

 माल-डिब्बों  का  wet  करने  में  सबसे  कम  पूर्ववतिता  बरती  गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  तेल

 उद्योग  से  होने  वाले  यातायात  को  वहीं  पुवे्वातिता  दो  जाती  +  जो  कि  mer  राज्यों  से  होने
 वाले  तेल  यातायात  को  दी  जाती  है  ।

 are  प्रदान  ही  नहीं  उठते

 शायद  फ़सलें

 क

 1११६८.  श्री  विश्वास  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  तथा  कमी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  आपातकाल  के  दौरान  फसलें  ग्रोवर

 कालीन  फसले ं)  उगाने  पर  सरकार  ने  बहुत  जोर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  वर्ष  फसल  योजना  के  भ्रन्तर्गत  कितना  क्षेत्र  करायेगा  ;

 जौर

 इससे  कितनों  अ्रधघिक  उपज  होने  की  श्रद्धा  है ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  fag):  जो  हां  ।
 कालीन  फसलों  द्वारा  प्रिक  उत्पादन  करने  के  महत्व  को  राज्य  सरकारों  को  बल  देकर  समझाया

 गया  है  कौर  उनसे  प्रार्थना  को  गई  है  कि  वह  इतने  भ्रमित  क्षेत्र  में  यह  फसलें  लगायें

 जितना  कि  व्यवहार्य  हो  सके

 गौर  एक  साधारण  ही  आग्रह  किया  गया  था  att  एकड़ों  में  क्षेत्र  अथवा

 उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  इसलिये  पूर्वा शित  अतिरिक्त  एकड़  क्षेत्र  तथा

 इन  अल्प-कालीन  फसलों  की  उपज  के  अनुमान  बताना  सम्भव  नहीं  होगा

 जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  कमंचारी

 1११७०. श्री  विश्राम  प्रसाद  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  विभागों  में  १९६२-६३  के  दौरान

 अनुसूचित
 जातियों  एवं  ग्रनुसुचित  राक़िम  जातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  कम  रही

 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उनके  ग्रामीण  के  अनुसार  कोटा  को  पूरा  करने  के  लिये
 सरकार

 गया  कदम

 उठा  रद्दी  ह ै?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :
 से  (7)

 1  समय  सभ जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है
 कौर

 यह  पू
 Pea

 पर  रख  दी
 जायेंगी

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यव  तमाल-मतंज्ञापर  रेलवे

 ११७१.  श्री दे०  शि०  पाटिल  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 यवतमाल-मृतंजापुर  छोटी  लाइन  रेलवे  है  ;

 (a)  क्या  इस  रेलवे  को  भारत  सरकार  चलाती  है  था  कोई  ब्रिटिश
 कम्पनी

 चलाता

 att

 यदि  इसे  जुत्शी  कानों  चलाते  तो  उसका  करार  कब  समाप्त  होने  वाला

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  सेਂ  (77)  यवतमाल-ए  लिक्युर

 रेलवे  छोटी  लाइन  की  रेलवे  है  कौर  इसकी  लम्बाई  ११७.८१  मॉल  मृतंजापुर  इस

 इस  लाइन  का  मध्यवर्ती  स्टेशन  है  ।  प्राविन्सेज़  रेलवे  कम्पनी  नाम  की  एक

 कम्पनी  इस  रेलवे  की  मालिक  है  जो  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  के  श्राइन  रजिस्टडे

 किसलिए  इन्डस्ट्रीज  बम्बई  इस  रेलवे  के  मैनेजिंग  एजन्ट  मध्य  रेलवे  के

 माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  इस  रेलवे  का  संचालन  at  अनुरक्षण  करती  इस  कम्पनी

 के  साथ  जो  करार  हुमा  है  उसके  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  विकल्प  है  कि  यदिवह  चाहे

 तोहर दस  साल  के  बाद  १२  महीने  का
 नोट्स  देकर ga

 रेलवे  को
 खरीद  सकती

 करार

 निर्धारित  करने  का  विकल्प  3 2-19 EY  को  पड़ेगा

 सीमावर्ती  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कृषि  का  विकास

 (  श्री  कछवाय

 BWR.  at  बड़ े:

 श्री  लाल  बरवा  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 (*)
 बया  सीमावर्ती  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  कृषि  के विकास  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया

 ह  |

 यदि  तो  क्या  रूपरेखा

 इस  erred  की  क्रियान्विति  में  कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा  ;  दौर

 यह  कौन-कौम  से  क्षेत्रों  में  लागू

 तथा  कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  राम  सुमन
 :

 जो  कृषि

 विकास  के  लिये  सम्बन्धित  राज्यों  और  प्रयासों  ने  भ्र पनी  योजनायें  में  प्रावव्यक  योजनायें

 सम्मिलित  की  हैं  ।  जबकि  कुछ  राज्यों  ने  सीमावर्ती  पहाड़  क्षेत्रों  के  लिए  wal  विकास

 योजनाओं  के  विषय  में  भ्र लग  से  संकेत  किया  श्रव्य  राज्यों  ने  नहीं  किया

 से  उपलब्ध  जानकारों  संलग्न  विवरण  में  गई  में

 रखा  गया
 देखिये

 संख्या  एल०  टी०
 १०३३/६३]

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 राष्ट्रीय  पक्षी

 ११७३.  श्री  भक्त  :  कया
 खाद्य  तथा  कृषि  मात्रा  २  १९६३  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  २१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa

 मोर  को  भारत  का  राष्ट्रोय  पक्षों  घोषित  करने  का  निर्णय  किस  शिखाधार  पर

 किया  गया है  ;

 roe va  निश्चय  पर  पहुंचने  के  लिये  किस  प्रकार  क  प्रण  क ह  अपनाई  गई  थी  ;

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  किन  पक्षियों  पर  विचार  किया  गया  ar?

 खाय  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  सुलग  मोर  को  भारत

 का  राष्ट्रीय  पक्षो  घोषित  करने
 का

 निर्णय  इन  श्राघारों  पर  किया
 गया

 १.  हमारी  पौराणिक  sarah  aye  जन  साधारण  से  इसका  लम्बें  समय

 से  सम्बन्ध  रहा

 २  जन  साधारण  में  इसकी
 लोकप्रियता

 ।

 दे  उसका  गौरव  तथा  श्राकषेक  रूपरंग  ;  कौर

 v  देश  के  लगभग  सभो  भागों  में  उसका  पया  जाना  ।

 यह  प्रश्न  पहले  भारतीय  वन्य  प्राणी  मण्डल  के  पास  भेजा  गयां  था  ।  मण्डल

 ने  यह  सम्मान  देने  के  लिए  बहुत  से  पक्षियों  के  विषय  में  सोच  किया  कौर  मोर

 को  ही  इस  सम्मान  के  लिए  उपयुक्त  समझा  ।  किन्तु  इस  प्रइन  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उन्होंने  afer  निर्णय  करने  से  पहले  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  ak  जनता  के  विचार  भी

 जानने  राज्यों  से  कौर  प्रेस  में  प्रकाशित  जनता  के  विचारों  से  यह  निष्कर्ष  निकाला

 गया  कि  मोर  को  ही  इस  सम्मान  के  लिए  उपयुक्त  समझा  गधा
 है  ।

 यह  सम्मान देने  के  लिए  जिन  अन्य  महत्वपूर्ण  पक्षियों पर  विचार  किया  गया  उनके

 नाम  निम्नलिखित  हैं

 (१)  दी  ग्रेट  इंडियन  aces ;

 (२)  दी  सारस  क्रेन ;

 (४)  दी  pat  ब्लू  ;

 (५)
 दी  मे  ;

 (६)  दी  गरुड़  ;  शोर

 (७)  स्वान

 faa  नच७ न झग्रज़ा  में
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 दिल्ली  में  सड़क  के  पुल

 wea  दीवान  :

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  : ११७४.

 भी  जगदेव  fag  सिद्धांत

 क्या  परिवहन तथा  मंत्री  २०  १९६२  के  अतारांकित  set  संख्या  ६३४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  सड़क  के  तीन  पुलों  में  से  wae  के  निर्माण  में  नब  तक  कया  प्रगति

 हई
 >
 ्  ;  कौर

 उनके  कब  तक  यातायात  के  लिये  खुल  जाने  की  ora  की  जाती  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :  \ (#  )  भर

 दिल्ली  में  यमुना  नदी  के  उपर  तीन  पुलों  के  बारे  में  जो  वर्तमान  स्थिति है  वह  नीचे  दी  जाती

 लोराबाद पर यमुना पर  यमुना  पुल

 पुल  का  निर्माण  जनवरी  १९६२  में  शुरू  कर  दिया  गया  था  |  मुख्य  पुल  कौर  उसके

 पहुंच  के  मार्गों  के  निर्माण  में  प्रगति  हो  रही  है  १९६३  के  अन्त तक  उसके  पूरे

 हो  जाने  संभावना है  ।  मई  १९६३  में  पुल  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  जायगा  ।

 वर्तमान  रेलवे  पुल  के  निकट  नदी  के  बहाव  की  श्योर  नावों  का  पुल  :

 इस  साव  पुल  योजना  में  खुश्क  मौसम  की  धारा  में  एक  ३००  फीट  लम्बे  नावों  के

 पुल  लाल  किले  की  दौर  से  बेला  रोड़  पर  ध्रौर  सहादरा  की  प्रो  से  गांधी  नगर
 मागं पर  पुल  को  मिलाने वाली  लगभग  '४७००  फीट  लम्बी  अस्थायी  पहुंच  सड़कों  की  तथा

 लाल  किले  की  पोर  पहुंच  सड़क  पर  लगभग  १५०  फीट  लंबे  बल्ली  के  पुल  के  निर्माण  की

 व्यवस्था है  ।  यह  नाव  का  पुल  बनकर  पुरा हो  गया  है  श्र  यातायात  के  लिए  ३१

 ERR  को  खोल  दिया  गया  था  ।  इसके  प्रतिवर्ष  नवबंर  और  जून  के  महीनों  में  इस्तेमाल

 किए  जाने  का  विचार

 हुमाव्ू क तक भि  मकबरे  के  पास  यमुना  पर  पुल
 :

 फरवरी  १९६१  में  यह  कार्य  ५४,६  २,२००  रुपये  की  लागत  पर  स्वीकृत  किया  गया

 मई  FER  में  इसके  लियें  ठेका  दिया  गया  था  गाइड  बाघ  पर  जनवरी  १९६२

 में  वास्तविक  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  था  ।  यह  काम  केन्द्रीय  जल-निर्माण  विभाग  की

 एजेन्सी  द्वारा  किया गया

 नदी  के  दायें  गाइड  बंध  का  काम  पूरा  हो  चुका  है  बांये  तट  पर  गाइड  बंध

 का  काम  तभी  शुरू  होना  बाकी  है  ।  ठेका  लेने  वाली  फर्म  सेपुल  के  खाके  )
 की

 जांच  की  जा  चुकी  पुल  के  लिये  चुने  गये  स्थान  पैर  नदी  के  जलमार्ग  के  बहाव
 में  परिवर्तन  होने  के  कारण  कुछ  कठिनाइयां  पैदा  हो  गई  हैं  जिसके  कारण  ठेकेदार  ने  कुछ

 मांगें  पेश  की  उसने  श्रभी  तक  इकरारनामे पर  दस्तखत  नहों  किये हैं  atc  इसलिए

 मूल  रंगरेजी  में
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 इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  काम  कब  तक  पुरा  हो  जायेंगी  यह  काम  शुरू

 होने के  बाद  २  या  ३  में  पूरा  हो  सकेगा  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  विद्याथियों  को  रियायत

 1९१७५.  श्री  नि०  (0  भास्कर
 :  क्या  परिवहन  तथा  प्रचार  मंत्रो यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  यह  संच  है  कि  इंडियन
 रपोरेशन

 ने
 विद्यार्थियों  को  Yo  प्रतिशत

 रियायत  देने  को  घोषणा  की  है  ;  र

 यदि  तो  उस  के  कया  ब्यौरे  हैं
 ?

 तथा  संसार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मही उद्दीन )  हां

 १५  १९६३  से  इंडियन  एयरलाइन्स  का  ने  देश  के  इन्दर  की  सेवायों

 पर  लिये  जाने  वलि  एक  कौर  के  अथवा  वा पिसो  किराये पर  विद्यार्थियों  को  दी  जाने  बालीं  रियायत

 को  २५  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  ५०  प्रतिदिन  कर  दिया  है  ।

 परिवहन  सहकारी  समितियां

 (st qo ज्ज्
 qo  राघवन :

 1११७६.  Ltt  पोट्रेकाट्ू  :

 क्या  परिवहन  तथा  सवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भूतपूर्व  स ैनिक  परिवहन  सहकार  समितियों  को  स्टेज  newt  परमिट  देने  के

 नियमों  में  छट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 (a)  प्रत्येक  राज्य  में  भूतपूर्व  स ैनिक  परिवहन  समितियां  हैं  तथा  गत  पांच  वर्षों  में

 उन्हों  ने  कितने  ग्रा वेदन पत्र  दिए  हैं  तथा  उक्त  ग्रन्थि  में  उन  को  कितने  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  श्री  राज  सौर

 अपेक्षित  नज़रों  राज्य  सरकारों  से  इकट्ठी की  जा  रही  है  तथा  उपलब्ध हो  जाने  पर  सभा  पाल

 पर  रख  दो  जायेगें ।

 मध्य  प्रदेश  के  लिए  डाक  तथा  तार  सकील

 १  Log  gat  हरि  विष्णु  कामत

 at  यदा पाल  सिंह

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  यह  बनने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्यो  मध्य  प्रदेश  के  लिए  डाक  तथा  तार  का  अलग  सकील  बनाने  की  दिशा  में  कोई

 प्रगति  हुई  है  ;  ate

 यदि  हां  तो  किस  स्थिति  में  है
 ?

 मूल  अंग्रेजो  में
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 तथा  संधार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भगवती
 :  हा ं॥

 ya  मलाल  तथा  सली  fem  नवी  जा  अरजन  कर  लिया  गया  है  ?

 हरा  पर  निर्यात कर

 ११७८.  श्री  ई  भवानी  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार ने  हर्रा  को  कृषि  उत्पादन मान
 कर  उस

 पर
 निर्यात

 कर  लगाया  है  ;

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  मध्य  प्रदेश  शासन ने  केवल  इस  को  वन्य  उपज  समझ  कर  ही

 रायल्टी  लगाई  है

 राज्य  ate  केन्द्रीय  सरकारों  में  इस  सम्बन्ध  में  जो  मतभेद  है  क्या  उस  मामले  में  भो  कोई

 निर्णय  किये  जाने  को  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो कब  तक  ?

 स्वाथ्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभाग
 से

 कारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  प्रौढ़  मिलने  पर  सभा  की  टेबल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  लिए  प्रंडशिप  विमान

 1११७६  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्रो  यह  बताने की  करेंगे
 कि

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  मंगाये  गये  दस  जाकर  फ्रेंडशिप  विमानों

 में  से  दोष  दो  विमान  आरा  गये  हैं  ;  ौर

 यदि  at,  तो कब
 ?

 तथा  dare  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :  रोक  मं

 गये  जाकर  फ्रेंडशिप  विमानों  में  से  शेष  दो  विमानों  में  से  एक  ८  १९६३  को  इंडियन

 लाइन्स  को  मिल  गया  है  तथा  ara  है  कि  दूसरा  १८  ars  के  आसपास  मिल  जायेगा  ?

 कोवलम  का  महल

 1११८०.  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिवेन्द्रम  से  सात  मील  दूर  के  महल  को  सरकार  पर्यटन

 बढ़ाने  के  लिए  खरीद  रही  है  ;  श्र

 यदि af,  तो  उस  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 |  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  जो  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  t

 मूल  stat  में
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 इम्फाल क  oy  सारी भरण  योजना

 1११८१.  थी  रिशांग  किलिंग  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  संच  है  कि  तो सरो  पंचवर्षीय  योजना  में  इम्फाल  के  लिए  एक  दूघ  संभरण

 योजना  श्रारम्भ  की  गई  है  ;

 यदि हां  ,  तो  योजना  के  लिए  कितनी  रक़म  निर्धारित  को  गई  ह  और

 प  इस  को  c  करते  &  fre  गया  ardarel  सो  हैं
 ?

 खार  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र०  स०  जी  हाँ  ।

 २  लाख  रुपये  ।

 इम्फाल  को  दूध  के  संभरण  के  लिए  मानपुर  प्रशासन  से  एक  प्रस्ताव  मिला  है  तथा

 कृषि  विभाग  ने  टैक्नीकल  स्वीकृति  दे  दो  है  ।  योजना  को  लाग  करने  के  लिए  ait  ब्यौरे  निकालने  के

 लिए  प्रशासन  की  सहायता  करने  के  लिए  विभाग  का  एक  टैक्नीकल  श्रधिकारो  इम्फाल  जायेगा  ।

 नौन डाका रा  पुल

 1११८२.  शो  प०  कुन्दन  क्या  परिवहन तथा  संतार  मंत्रो  १६  VERY के
 कित  प्रश्न  संख्या  ७७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या
 ४७

 पर  नीनडाकारा पुल  का  नकदी  तथा
 /

 अनुमान  प्रस्तुत  कर  दिए  ;

 यदि  तो  काम  कब  शुरू  करने  क  तथा  पुरा  करने  को  ग्रामीण  है
 ?

 परिवहन  तथा  संघार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  नही ं।

 राज्य  सरकार  से  ae  तथा  अनुमान  तक  नहीं  मिले  हैं
 ।  आशा  हैं  कि  काम

 हो  जाने  पर  लगभग  फोन  महीनों  में  पूरा  हो  जायेगा  ॥

 उत्तर  रेलवे  पर  भ्रष्टाचार  के  मामल

 ११८३.  भी  दलजीत  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 2  2853.0  को
 उत्तर  रेलवे  में  भ्रष्टाचार के  कितने  मामले  लम्बित  हैं  ;  भ्र ौर

 किस  प्रकार  के  मामले  लम्बित  हैं
 ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़  प्रौढ़  १-२-१९६३  को
 उत्तर  रेलवे  पर  निम्न  प्रकार  के  २०६  मामले  लम्बित  हैं

 (१)  राय  के  जाने  पहचाने  साधनों  के  प्रति  रिक्त  अधिक थन  का  इकट्ठा  हो  जाना ।

 (2)  रिश्वत  की  स्वीकृति

 (३)  धोखा धड़ों

 (४)  सरकारी थन  का
 का  दुरूपयोग

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 Rove १८८५  (  )  लिखित  उत्तर

 (५)  झूठे  रिका  बनाना

 (६)  पासों  तथा  Ne  Zo  झरो ०  का  दुरुपयोग

 (७)  रेलवे  सामग्री  तथा  श्रम  का  दुरुपयोग

 (८)  नमूने  से  खराब  सामग्री  को  स्वीकृति

 (&)  ठेकेदारों  को  अत्यघिक  भुगतान  |

 पंजाब  में  मत्स्य  पालन  का  विकास

 1११८४.  श्री  दलजीत सिंह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रों  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 PERR-|  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पंजाब  राज्य  को  कितना  घन

 दिया गया  है  ?

 fare  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  सउपमंत्री  (ait 70 श्र०  स०  PEKR-KQ  में  पंजाब

 राज्य  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  १०  लाख  रुपये  का  झ्रावंटन  किया  गया  था  |

 कोटार  नामक  श्रौषधियां

 १८५.  श्री  alae लाल  बैरवा  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 (4)  खेतो  को  फसलों  की  सुरक्षा  att  तदनुसार  उत्पादन  वृद्धि  को  दिशा  में  पड़  पौधों  पर  जो

 कोटा  या  रोग  नाशक  ग्रौषघियों  का  छिड़काव  किया  जाता  उस  का  मनुष्य  ale  पात्रों  के  स्वास्थ्य

 पर  क्या  प्रभाव पड़ता  है

 इस  पर  कोई  विधिवत्  पुरीक्षण  भारत  में  हो  हैं  ;  और

 परीक्षण किस  सीमा  तक  हुए  हैं  तथा  wa  तक  किस  अवस्था में  हैं  att  उन  से  श्री  तक

 बया  निष्कर्ष  निकाले  गये  हैं
 ?

 खाद्य | है  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  इन  कीटाण  या

 नापाक  औषधियों  का  मनुष्य  या  पात्रों  के  स्वास्थ्य  पर  अभी  तक  किसी  हानिकारक  प्रभाव  के

 पड़ने  का  पता  नहीं  चला  है  |

 हां  ।  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  नई  दिल्लो  तथा  भारतीय  पशु  चिकित्सा

 अनुसंधान  इज्जतनगर  में  परीक्षण  जारी  हैं  ।

 सब्जियों  तथा  चारे  को  फसलों  के  विषय  में  भारतीय  कृषि  अनस धान  संस्थान  में  जो

 परिणाम  निकले  हैं  उन  से  यह  पता  चलता है  कि  कीटाणु या  रोग  नाशक  श्रौषघियों का  प्रभाव  उन  के

 प्रयोग  करने  के  ७  से  १५  दिन
 के  गरचात् दि र  सहनशीलता  स्तर  से  नोचे  गिर  जाता  संस्थान  में  पशुओं

 के  वास्तविक  पोषण  द्वारा  इन  परिणामों  की  पुष्टि  की  जा  यह  काय  अभी +  प्रारम्भिक

 अवस्था में  है  |

 पुल  अंग्रेजी  में



 Revs  लिखित  उत्तर  २६  geQr हे

 श्रानन्दनगर  स्टन  क  निकट  दुर्घटना

 19१८८.  श्री  प्र०  त्र ०  :  क्या  रेलवे  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रानन्दनगर  स्टेशन  के  निकट  १३  १९६३  को  २००  डाउन  नौंतनवा

 पुर  गाड़ो  पटरों  से  उतर  गई  था

 (a)  यदि  तो  रेल को  पटरी  से  उतर  जाने  पर  धन जन  क  कितनों  हानि  हुई  थो  ;

 दुर्घटना के  क्या  कारण  थे

 रेलवे  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सें०  राम स्वा सी )  :  हां  ।  ग्रान्नदं  नगर  स्टेशन

 में  गाड़ी  पटरों  से  उतर  गई  थी  ।

 कोई  नहीं  ।

 जांच  हो  रही  है  ।

 दिल्ली  संभरण  योजना

 _
 ११८६.  श्री  दी०  शर्मा  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सती  इस  सर्ग  वसत  want  बिना  हानि-बिना लाभ
 के  अधार पर पर

 बनाया गया  में  तीन  से  चार  लाख  रुपयों  का  लाभ  दिखाने  की  तराशा  है  ;  ake

 यदि  तो  इस  गड़बड़ी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  स०  दुग्ध  योजना
 को  बिना  लाभ-बिना हानि  के  चलाने  का विचार था  यद्यपि  इस  समय  निश्चित रूप  से  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  कि  के  में  क्या  लाभ  होगा  परन्तु  यह  आशा  है  कि  हानि  नहीं  होगी  ।

 ज्यूं ज्यूं  दूध  की  मात्रा  बढ़ेगी  त्यूं  यूं  ऊपरी  काम  शादी  में  कमी  होगी  कौर  इस  प्रकार
 ईरान  के  स्थान  पर  कुछ  लाभ  होने  सामान्यत  ऐसी  धारणा  है  कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना

 दक्षता  से  काम  कर  रही  इसलिए  इसमें  गड़बड़ी नहीं  समझी  जानी  चाहिये

 रेलवे  दुर्घटना को  रोकना

 1११६०.  श्री  Mo  ना०  विद्यालंकार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय ने  हाल  में  हीਂ  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  में  एक

 नया  विभाग  खोला  है  waar  इस  काम  के  लिये  भ्र पने  कर्मचारियों  में  से  नये  अधिकारी  नियत

 े
 है

 यदि  तो  इसका  ब्योरा क्या  है  ;

 कितना व्यय  किये  जाने
 की  संभावना ह

 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  लें  )  रेलवे  दुर्घटना  समिति

 ( £882) at  सिफारिश  पर  सभी  रेलों  पर  सुरक्षा  संगठनों  की  स्थापना  करदी गई  है  ।  ये  संगठन

 प्रशासनिक  पद  वाले  अधिकारियों  के  अधीन  रखे  गये  हैं  तथा  इनकी  डिवीजन  जिले
 के

 सहायक

 कारी  अथवा  वरिष्ठ  अधिकारी सहायता  करेंगे ।  नानਂ  ७५  पदों  के  संबंध  में  जानकारी

 उपलब्ध नहीं  ह

 मल  अंग्रेज़ी मैं मैं



 २७४६ १८८५,

 सुरक्षा  संगठनों  में  निम्नलिखित गजेटड  पद  हैं
 :

 पदों  की  संख्या

 रेलवे
 प्रशासनिक

 वरिष्ठ  कनिष्ठ  जोड़

 us

 मध्य

 दक्षिण

 दक्षिण qa

 पश्चिम

 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा

 उच्च  पदों  मेंसे  ८  &  वरिष्ठ  तथा  ७  कनिष्ट  पद  नये  पद  हैं  ।  इन  पर३,४७,६६८

 रुपये  का  arian  व्यय  होनें  की  संभावना  हैं  ।

 रेलवे  क्वाटर

 1११६१.  श्री  नम्बियार :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  QeUYy F में  प्रचलित  नानगजटेड रेलवे  कर्मचारियों  की  सेवाओं के  लिये  संरक्षण

 भार कीं  विभाग से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  किस  तारीख  से  ;

 यदि
 उपरोक्त  का  उत्तर  नकारात्मक है  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  शाहनवाज
 से  STAY  से  पहले  क्वार्टरों के

 अन्दर  की  गई  संरक्षण  सेवायों  के  लिये  नानगजेटड  कमंचारियों  से  लिया  जाने  वाला  भार  समान

 नहीं था  ।  RaXYX  में  इसको  एक  समान  किया  गोया  कौर  सामान्य  नियम  बनाया  गया  कि  क्वार्टर

 में  की  गई  मरम्मत  के  लिये  किरायेदार  धन  दे  ।  का  संरक्षण  व्यक्तिगत  होता  है

 कायिक  नहीं  होता  है  ।  इसलिये  इसकी  जिम्मेदारी क्वाटर  में  रहने  वाले  पर  होती  है  केन्द्रीय  सरकार

 में  अन्य  विभाग  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  भी  ऐसा  ही  कर  रहे  सच  यह  है  कि  रेलवे

 उससे  अधिक  खच  करती  जो  उसको  कर्मचारियों से  मिलता  है  ।  इससे  nfafera  कर्मचारियों

 को
 सामान्य  संरक्षण  के  लिये  भुगतान नहीं  करना  पड़ता  इसलिये  2eYY wl TPIT HT की  प्रक्रिया  को  बदलने

 का  कोई  औचित्य नहीं  है

 भी  बताया जा  सकता  है  कि  १९५४ से  पहले  कुछ  रेलों  पर  कर्मचारियों से  सामान्य

 संरक्षण  सेवाओं  के  लिये  भी|धन  लिया  जाता  था  कौर  इन  रेलों  तथा  के

 चारियों  को  कुछ  सहायता  मिली  जबकि  कुछ  अरन्य  रेलों  पूर्वोत्त  र  पर  जिनसे  पहले

 कुछ  नहीं  लिया  जाता  थोड़ा  सा  धन  लिया  जाता  है  ।  कुछ  प्रत्यक्ष  लों  जैसे  दक्षिण  पूवे  रेलवे

 पर  मकान  के  भ्रन्दर की  मरम्मत  के  लिये  धन  लिया  गया
 ane

 पाल  अंग्रेजी  में
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 लोहे  के  et  हुये  स्लीपर

 1११९२.  श्री
 नम्बियार

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कलकत्ता  कौर
 भावती

 के  हाथों  से  PRR R-E¥ F में  दक्षिण रेलवे  के  लिये  होते

 के  ढले  हुये  स्लीपर  खरीदे  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  परिवहन किस  प्रकार  होंगा  ;  शौर

 परिवहन में  हानि को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये गये

 मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  न  राम स्वा सी  )  :  FERR—GY  में  सभी  रेलों
 के  लिये ढले  हुये  लोहे  के

 स्लीपरों
 की  प्लेटें  मंगाने  के  लिये  फरवरीतथा  १९६३ में  टेंडर  मंगाये गये

 टेंडर  RX—-F—2EGR  को
 खोले  जायेंगे  तथा  इस  समय  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  है  कि  दक्षिण  रेलवे

 पर
 संभरण  करने  के  लिये  किस  फा

 को  काडर दिये  जायेंगे  ।

 रेल  द्वारा ;

 (7)  संभरणकत्तात्रों  को  आदेश दिये  गये  कि  परिवहन में  नुकसान  तथा  टूट  फट  रोकने
 के  लिये  वैगनों  में  स्लीपरों  का  पैकिंग  कड़ा  बनाया  जाये  ।

 रेलवे  द्वारा  दिया  गया  विलम्ब  शुल्क

 1११९३.  श्री  नम्बियार
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने  १९६२-६ रे  में  स्लीपरों  तथा  कोयले  के  लिये  मद्रास  पत्तन
 न्यास को  विलम्ब शुल्क  दिया  है  ;  कौर

 {@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  जी

 क्रेन  सुविधायें  पर्याप्त होने  के  कारण
 तथा

 ठेकेदार  द्वारा  काम  में  सुस्ती  दिखाने

 पर  विलम्ब  शुल्क  दिया  गया  था  ।  १९६२-६१  में  मद्रास  पत्तन  न्यास को  दिये  CE, EER  रुपये

 ८४  नयें  पैसे  के  विलम्ब  मुल्क  में  से  श्रद्धा  है  कि  पतन  अधिकारी  ३१,६३३  रुपये  वापस दे  देंगे  तथा

 "9५३  रुपये  ८४  न०  पृ०  ठेकेदार के  बिल  में  से  पहले  ही  वसूल  कर  लिये  गये  हैं  ।

 रेलवे को  नुकसान

 Teer.  श्री  नम्बियार :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६१-६२  तथा  PR ER—ER  में  रेलवे  को  whee

 तोड़  दुर्घटना  तथा  इंजन  कौर  डिब्बों  का  समय  a  पहले  नाकारा  घोषित  करने  से  कितनी

 यदि  कोई  वृद्धि हुई  तो  उसके कया  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें०

 ध
 लाख  रुपय

 FERL-ER  &&

 FEER-|3  १  et2q ल  क  L)  )  Re
 ह  es

 fat  cat  में



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २७५१ अ  १८८५

 RR as, तक  ,  १९६२-६३ के  ि  हैं  तथा  पूरे वर्ष  के  भ्राकड़े

 १९६३  क़े  वर्ष  के  लेखे  अन्तिम  रूप  से  बन्द  हो  जाने  पर  मिल  सकेंगे ।  इसलिये  इस  समय

 १९६२-६३  से  PERLE  के  आंकड़ों  की  तुलना इस  समय  करना संभव  नहीं  है  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 गाड़ी  अधिनियम  कौर  राष्ट्रीय  राजपथ  अधिनियम  के  ज भ्रन्तगत  श्री
 पचना  दें

 श
 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  राज  मैं  मोटर  गाड़ी

 PERE  की  धारा  १३३  की  उपधारा  (३)  के  दिल्ली  मॉटर  गाड़ी

 १९४०  में  कुछ  संशोधन करने  वाली  निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाश्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं

 दिनांक ६  १९६२  के  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  एफ०

 १२/५६/६२-पी०  कार  |

 दिनांक  ६  rERR  के  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  भ्र धि सूचना  संख्या  एफ ०

 82/8o%/Ro—K R/T  |

 (71)  दिनांक २०  १९६२  के  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  एफ०

 82/28/R2-TTo  कार  |

 Aa)  दिनांक ७  १९६३  के  दिल्ली गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  एफ०

 22 (0g) /Ro—G2/  परिवहन  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  कल  टी ०  QoRe/ER  ॥]

 (२)  राष्ट्रीय राजपथ  ae O4  की  धारा  १०  के  अन्तर्गत  दिनांक  २३

 BERR  की  श्रघिसूचना  संख्या  एस०  को  ५१३  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  १००२/६३  ॥]

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान परिषद् परिषद  का  वारिक  प्रतिवेदन

 गाद  तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रास  सुलग  :  मैं वर्ष  PERLE

 रति  rata  हॉप
 अ्रनुसंधान  परिषद्  की  वार्षिक  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०
 टी०  १००१/६३  ॥]

 क़सम  को  बड़ी  लाइन  से  मिलाने  के  लिये  सर्वेक्षण  के  बारे  में  श्रघितूचना

 मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  :  मैं  क़सम को  बड़ी  लाइन से  मिलाने

 के  लियें  सवाल  के  बारे  में  दिनांक  २४५  १९६३  की  रेलवे  मंत्रालय  की  भ्र धि सुचना  संख्या

 ६२/डब्लू  ४/सी  एन  एन  १७  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रवी  गई
 ।

 देखिये  संख्या एल०  टी  ०  १०३०/६३  1]

 मल  परं ग्रेजी  में  |

 62(Ai)



 ROAR  २६  PER?

 अनुदानों  की  मांगें

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय

 वर्ष  १६६३-६४  के  लिये
 सिंचाई  ake  विद्या  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें

 की  गई

 चाष

 सख्या

 व  ल  क

 रुपये

 धप  सिंचाई  att  विद्यत  मंत्रालय  VV  EV,  coo

 RE  बहु प्रयोजनीय  नदी
 योजनायें  2,08,  20,000

 Wo  सिंचाई  wt  fret  मंत्रालय  का  ग्न्य  राजस्व  व्यय  ५,०१७  2,000

 233  बहुप्रयोजनीय  नदी  योजनाओं  पर  पूंजी  परिव्यय  €.,'४२,९  ३,०००

 शरे  सिंचाई कौर  ७  मंत्रालय का  tea  पूंजी  परिव्यय  १६,  ६६,९५८,०००

 महोदय  पीठासीन  हुये  ॥]

 डा०  सारा दीश  राय
 :

 देश  का  कृषि  प्रौद्योगिक  विकास  सिंचाई  कौर  विद्युत्
 के  कार्यक्रम

 पर  निभा  करता  परन्तु  सिंचाई  शर  विद्युत्  संबंधी  योजना  के  लक्ष्य  आवश्यकता

 से  बहुत कम  हैं  ।

 गत  १२  वर्षों में  १५२  .  ८  लाख  एकड़  भ्र ति रिक्त  सिंचाई  क्षमता  बढ़ाई  गई  उसके

 केवल  दो  तिहाई  भाग  का  हीं  उपयोग  किया  गया  है  ।  इस  के  लिये  योजना  ठीक  प्रकार  से  तैयार  न

 कार्यान्वित में  wile  बातें हैं  जित  का  कारण  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा

 सका  ।  बड़ी  बड़ी  परियोजनाश्रों के  सिंचाई  क्षमता  सम्बन्धीਂ  प्राक्कलन ठीक  नहीं  हैं  ।  ate  कुछ  नहरों

 के  सम्बन्ध  भी  ऐसे  हैं  कि  पानी  खेतों  में  से  नहीं  चक्कर  क्योंकि  व्रत  ऊँचाई पर  स्थित  हैं  ।  इसके

 साथ ही  नहरों  की  ्  के  लिये  मितव्ययी  नहीं  हैं  ।  नहरी  पानी  पर  कर  बहुत  भ्रमित है

 कृषक  सिचाई  क्षमताओं  का  उपयोग  कर  सके  इस  के  लिये  यह  झ्रावश्यक  है  कि  पानी  पर  कर  को  घटाया

 जाय

 इस मंत्रालय के  गत॑  वर्ष  के  प्र निवेदन में  रहा  गया  है  कि  fears  बांध  से  संग्रहीत  जल  से  बिहार

 मैं  १०  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  हो  परन्तु  वर्तमान  वर्ष  के  प्रतिवेदन  में  इंस  सुविधा  के

 योग  में  लाने
 संबंधी  वर्णन  नहीं  हालांकि  बांध  पूरा  हो  चुका है  ।

 जल-वितरण  सम्बन्धी  अन्तर्राज्यीय  विवादों  के  कारण  कुछ  परियोजना त्रों  की  मंजूरी  ate

 कार्यान्वित  रुक  जाती है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  ऐसे  विवादों  का  समाधान  शीघ्र  से  शीघ्र  करे  ।

 राज्यों  द्वारा  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी जो  योजनाएं  केन्द्र  को  भेजी  जा वीं

 हैं  उन  पर  किसी  निर्णय  पर  पहुंचने  के  लिये  अधिक  समय  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  |

 विद्युत  सम्बन्धी  ्रावश्यकताश्ों  का  अनुमान  ठीक  प्रकार  नहीं  लगाया  जाता  जिस  के

 स्वरूप  मांग  सम् भरण  से  अधिक  रहती  है  ।  तापमान की  प्रेक्षा पन  बिजली  जनन  की  दौर  अ्रघिक

 ध्यान  देना  चाहिये  कोलार  बांध  का  प्रयोग  पन  बिजली  जनन  के  लिये  करना

 मूल  अंग्रेजी  में



 ५  १८८५  (TH)  अनुदानों को  मांगें  २७५ रे

 देश  में  कठिनाईका  सामना  करने  के  लिये  बिजली  का  सामान  are  जनित्रों  का  निर्माण

 भ्रावश्यक
 है

 ।  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  सब  राज्यों में  एक  सा  नही ंहै
 ।  परिचित

 बंगाल
 इस  मामले

 में
 बहुत  पिछड़ा  card  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ५००  गहरे  बिजली  के  gail की  मंजूरी  है
 जिन

 में
 से  २४०

 खोदे गये  परन्तु  इन  में  से  १२४५  में  ग्राम  वबद्यत् 2 च  शक्ति  के  प्रभाव  में  प्रवीण  कायें  नहीं हो  सकता  ॥

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सस्ती  वियत  उपलब्ध  करना  आवश्यक  है  रूस  के  बगर  सिंचाई  क्षमता  का  पूर्ण
 रूप

 से  उपयोग  नहीं  हो  सकेगा

 दामोदर  घाटी  निगम  में  बाढ़  नियंत्रण  संबंधी  art  at  अवहेलना की  गई  सिंचाई  कार्य
 संतोपजनक  नहीं  है  ।  नहरों  संबंधी  स्थिति  अच्छी  नहीं

 है  ।  भूमि  संरक्षण  are  वर्गीकरण  के  क्षेत्रों  में

 बहुत  कम  विकास  ए  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  में  प्रभी  तक  चार  बांध  ही  तैयार  हो  पाये  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि  मंत्रालय

 द्वारा  मंजूरी  देने  में  ढील  की  जा  रही  है  ।  इस  के  फलस्वरूप संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  पानी
 की

 कमी  हो  रही  है  ।  पानी  की  कमी  के  कारण  नौपरिवहन  नहर  ः  नहीं  हो  सकी  है  ।  इस  लिये

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  परियोजना  को  दी  घ्रातिशी  घ्  पुरा  किया  जाय  ।  शेष  चार  बांध  बनाने  से

 बिजली  भी  पयार  हो  सकती  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  ने  नौपरिवहन  नहर  के  लिये
 ४  ७३  करोड़  रुपया  खर्चे  किया  है  ।  मंत्रालय

 ने  प्राशि  प्रकट
 की

 थी
 कि

 नहर  को  १९६६२  में  चालू  कर  दिया  जायगा  |  नहर का  पूरा  होना तो
 एक

 तरफ  रहा  श्रमी  पानी  को  ही  कमी  है  ।  इस  लिये  इस  मंत्रालय  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  त्रुटियां

 दूर  करे  ताकि  नहर  का  नौपरिवहन के  लिये  उपयोग किया  जा  सके

 दामोदर  घाटी  निगम के  विभिन्न  पहलों  में  काम  लक्ष्य  से  कम  za  है  ,  योजना  रहित  as

 किया  गया  है  ate  धन
 का

 दुरुपयोग  तथा  भृष्टाचार  gar  दुर्गापुर  कौर  बोकारो  में सवेर्
 मान  ने

 तापीय  विद्युत  केन्द्र  का  निर्माण  किया  था  जिसे  चाल  करने  में  विलम्ब  के  कारण  प्रतिदिन  १  लाख

 रुपये  से  अधिक  की  हानि  हो  रही  है  ।

 स्पेन  पाइप  कारखाना चालू  होने  के  बाद  भी  बन्द  पड़ा  है  क्यों  कि  उस  स्थान  के  कुछ  प्रिय  लोगों

 का  वेसा  ही  कारखाना  वहां  चल  रहा  है  |

 मंत्रिमंडल  के  एक  सदस्य  ने  भी  कहा  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  झ्र धि नियम  में  संशोधन  करना

 चाहिये  या  उसे  निरसित  कर  देना  चाहिये  ।  किन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सभी  आरोपों  की  जांच  के

 लिये  एक  जांच  ग्रा योग  स्थापित  करना  चाहिये  ।

 मुन्ने
 sae

 है
 कि  weer

 बांध  की  मं  जूरी  दे  दी  गई  किन्तु  जिस  गति  पर  यह  काम  किया  जा

 रहा हे
 उसके  ara  या  fifa  ठ  वर्ष  में  पूरा  नहीं  होगा  ।

 अ्रजाम  नदी  पश्चिमी  बंगाल  में  बहत  उत्पात  करती है  प्रत  उस  पर  बांध  बनाने  की  परियोजना

 को  कार्यान्वित करना  चाहिये  श्र  इसके  बनने  पर  इसे  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  करना

 चाहिये

 ato  ato  चतुर्वेदी  :  सिंचाई ak  विद्युत्  देश  के  औद्योगिक  भर  कृषि

 संबंधी  विकास  का  झा घार  है  |  हमें  प्राणी  थी  कि  हम  कृषि  उत्पादन  में  आत्म  निर्भर  हो  जायेंगे  किन्तु

 केवल  सुधरे  बीज  ate  पर्यवेक्षकों  से  यह  काम  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  ।  यह  श्रत्यावद्यक है  कि  सिचाई

 परियोजनाओं को  दीघा  कार्यान्वित  किया  जाये  ॥

 इसी
 प्रकार  च ि  के  बगैर  उद्योगों  का  विकास नहीं  हो  सकता  ।  उद्योगों का  विकेंद्रीकरण

 तभी  होगा  जब  गांवों  में  भी  बिजली  पहुंचाई
 aan

 मूल  भ्र ग्रेजी  में



 RoUy  हमाम  २६  १९६३

 [att  ato  ना०

 wal
 तक

 हम  कुल  जलपूर्ति  क्षमता  का  २७  प्रतिशत उपयोग  में  ला  सके  सरकारी

 बदनों  में  कहा  गया  है  कि  कृषकों  में  इसके  प्रति  उपेक्षा  भाव  है  ,  किन्तु  सच  यह  है  कि  सिचाई  के  लिये

 जल  पाने  में  कृषकों  को  बहत  सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 १००  नल  कप  में  से  ५४  बनने के  बाद  दो  तीन  साल  तक  बिजली  का  संभरण  नहीं  किया  गया
 श्राठ साल  बाद  भी  केवल  १८  से  २०  घंटे  तक  प्रति  दिन  बिजली  दी  जाती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  Yor  नल

 कूपों  में  केवल  २००  चालू  हैं
 ।  इस  प्रकार  हम  केवल  कागज़  पर  जल  क्षमता  का  निर्माण  कर  रहे हैं

 इसी  प्रकार  देश  भर  में  ४१७  लाख  किलोवाट  बिजली  पैदा  की  जाती  है  जिसका  केवल  १०

 प्रतिशत  प्रयोग  किया  जाता  है
 ।

 जल  विद्युत a  तापीय  विद्युत  द्वारा  बिजली  के  उत्पादन  में  १  ३

 के  हिसाब से  खं  ae  है  जल  विद्युत के  विभाग  पर  अधिक  बल  देना  चाहिये  ae  इन

 लाशों  में  विलम्ब  नहीं  करना  चाहिये  ।  इन  में  बिलम्ब  का  कारण  यह  है  कि  विभिन्न  स्त  रों  पर  काम  होता

 है  जिस  कारण  किसी  को  उत्तर  दायी  नहीं  बनाया  जा  सकता  मैं  इस  दिशा  में  किये  गये  प्रयत्नों  कीਂ

 लोक  लेखा  समिति  are  प्राक्कलन  समिति  ने  प्रशासनिक  लेखा  परीक्षा  safer  पर  बल  दिया है

 दामोदर  घाटी  निगम  शौर  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  सम्बन्ध  में  खेद पुर्वक  कहना  पड़ता

 है  कि  उनके  परिणाम  संतोषजनक नहीं  ।  बिजली  की  कमी  के  कारण  भी  उत्पादन  के  कार्यक्रम में  बहुत

 बाधा  उपस्थित  होती  है  उद्योगों  को  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  मंत्रालय  को  बिजली  के

 निर्माण  सम्बन्धी  उद्देश्यों  में  gare  करना  चाहिये  ।

 सिचाई  श्र  fro  मंत्रालय  की  मांगों  के  संबंध में  निम्नलिखित कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 fea  गये

 ' मांग  कटौती  श्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्तावਂ  संख्या  राद

 रुपये

 ध्  ३.  श्री  विश्वास  प्रसाद  दामोदर  घाटी  निगम  का  १००

 ठित  करने  की  ग्रा वश्य कता ।

 सिंचाई  विद्युत  परियोजनाओं

 की  असफलता  mie  ।

 धट  ४  श्री  विश्वास  प्रसाद  नमंदा  घाटी  के  के  लिये  १००

 प्राधिकार  स्थापित  करने  की

 आवश़्यकता आदि

 ६८  घ  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  १००
 कृष्णा

 गोदावरी  ara  के

 बेदन  पर  सरकार  द्वारा  संसद

 को  सूचित  किये  बिना  निर्णय

 करने का  औचित्य  ।

 राशि  घटा १२३३  ६  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  श्री  शोला  ate  नागार्जुन  परियोजना

 के  लिये  विधि  की  नामंजूरी ।  कर १  रु०

 कर  दिया

 गया  ।

 १२३३  १०  श्री  शिव  मूर्ति  स्वामी  नागार्जुन  सागर  परियोजना  थक  Qoo
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 fort  रंगा  :
 खाद्य  ate  कृषि  तथा  संचार  मंत्रालयों a  इस

 मंत्रालय  का  लोगों

 के  नित्य  प्रति  के  जीवन  पर  अत्यघिक  प्रभाव  पड़ता  है  इस  मंत्रालय  ने  किसानों  की  बाढ़ों

 इरादी  से  सुरक्षा के  लिये  वहुत  काम  किया  किन्तु  मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  नहीं  क्योंकि  गत  १५

 वर्षों  में  काफी  घन  खरच  करने  पर  जो  सिंचाई  क्षमता  पैदा  की  गई  उसका  २७.६  प्रतिशत  किसी

 काम  नहीं  जाता  राष्ट्र  को  म्रत्यधिक  हानि ही  रहो  है  ।

 बाढ़  नियंत्रण  के  प्रश्न  को  लीजिये  ।  इन  योजनाओं  में  भो  सरकार  झ्र सफल  रही  गत  वर्ष  में

 बाढ़ों  इरादी  के  कारण  किसानों को  €  ०
 करोड़  रुपये  की  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।

 सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  विपत्ति  बीमा  संगठित  किया  है  किन्तु  यह  walt  स्वेच्छा पर  निभा  र  करता

 हैऔर  राज्य  सरकारों  के  लिये  विकल्प  है  कि  वे  चाहें  तो  इस  में  श्रंदादान  दें  अन्यथा  नहीं  ।  इस  बीमे को

 अ्रनिवायें  बना  देना  चाहिये  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  Yo-Yo  प्रतिशत

 अंशदान  देना  चाहिये  |  भारत  सरकार  को  राष्ट्र  संघ  के  संबंधित  संगठन  से  भी  सहायता  प्राप्त  करनी

 चाहिये

 फसल  बीमा  करने  की  बात  चीत  हो  रही  थी  ।  |  इस  बीमे  को  विपत्ति  बीमा  आरम्भ

 करने  के  बाद  शुरू  करना  चाहिये  |

 सिंचाई  के  ara  में  सरकारी  वित्त  से  बड़े  पैमाने  पर  काम  हो  रहा  है  किन्तु  इसमें  किसानों का  भी

 बहुत  श्रंदादान है  ।

 देश  भर  में  बिजली  के  तारों  को  एक  दूसरे  से  मिलाने  की  बात  हो  रही  मेरा  मत  है  कि  चीन

 के  प्रमाण  की  इस  स्थिति  में  बिजली  के  क्षेत्रीय  तार  होने  चाहियें राज्यों  में  परस्पर  सहयोग  होना

 चाहिये  |  अध  के  कुछ  गांवों  में  से  मैसूर  के  तार  गुजरते  हैं  किन्तु  उन  गांवों  को  इनका  लाभ  नहीं  दिया

 जाता  ।  ऐसे  सहयोग  की  व्यवस्था करनीਂ  चाहिये  ।  चित्तूर  जिले  की  सिंचाई  सम्बन्धी  सहायता  केवल

 बिजली  के  संभरण  द्वारा  की  जा  सकती  है  ।

 बिजली  कीਂ  दरें  बढ़ा  दी  गई  हैं  जिससे  किसानों  को  बहुत  हानि  होगी जब  कि  डीजल  तेल  पर

 mara  शुल्क  भी  बढा  दिया गया  है  |  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिये  |

 सरकार  को  सिंचाई  परियोजनाओं  की  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिये  ।

 चित्तूर  जिले  कीं  agar  परियोजना  छोड़  दी  गई  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  पुनः

 विचार  करें  ।

 अ्रतर्राज्यिक  विवादों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन है  कि  ae  विवाद  पहले  तो  उठना  हो  नहीं

 चहिये था  और  १९५१  में  इस  का  निर्णय  कर  दिया  गया  था  किन्तु  ऐसा  लगता है  कि  राजनीतिज्ञों

 को  उस  से  हानि  हुई  होगो  जिस  कारण  विवाद  oat  तक  बना  were  किसी  राज्य  को  कोई

 हानि  नहीं  हुई  ae  ।  अयोग  ने  भो  यहं  मत  प्रकट  किया  है  कि  इस  से  किसी  राज्य  को  हानि  नहीं

 होगो  ।  किन्तु  राजनीतिज्ञ  परस्पर  झगड़  रहे

 अन्त  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  एसो  सारो  सामग्रो  के  अरजन  के  लिए  प्रयत्न  करना  चाहिये

 जो  इन  योजनाओं  के  लिए  श्रावस्ती  हो  ।

 अभी  तक  सरकार  यह  निश्चय  नहीं  कर  सकी  कि  दामोदर  घाटी  निगम  के  पानों  HT  क्या

 उपयोग  किया  जायगा  ।  पंजाब  में  भी  हर  योजना  चालू  करते  समय  किसानों  से  पूछा  जाता  है  कि

 नहरों  इरादी
 के

 लिए  वे  क्या  अ्रंशादान
 देंगे

 ।  यह  अनुचित  है  ।

 मूल  aah  में
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 fat  ao
 शा०  भोरे  सरकार ने  पानों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्णय  किया है

 वह  पक्षपातपूर्ण  सिचाई  कं  गई  भूमि  की  प्रतिशतता  पर  ध्यान  दीजिये  ।  पंजाब में  ४०  *  ६३,

 मद्रास  में  २८.७७  प्रौढ़  ier  प्रदेश  में  २५.६  तथा  मंसुर में  ve  प्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई

 व्यवस्था  है  ।  इस  वितरण  का  कोई  युक्तिसंगत  शिखाधार  होना  चाहिये  |

 सिंचाई  पर  सरकार  ara  किये
 गये  खच  में  भी  समानता  इस  दुष्टि से  महो  राष्ट्र

 सब  से  अधिक  घाटे  में  है  ।

 कोयना  परियोजना  को  आरम्भ  किये  बहुत  समय  हो  गया  किन्तु  उसमें  सिचाई  पर  ही  बल  दिया

 जा  रहा  है  जब  कि  पश्चिमी  घाट  प्रकृति को  दृष्टि  से  बिजली पैदा  करने  के  लिए  उपयोगी है

 हमारे  लिये  arta  यंत्रों  से
 बिलों  प्राप्त

 करना  बहुत  महंगा  होगा  क्योंकि  ६००  से  ८००  मील

 की  दूरी  से  कोयले  का  प्रख्यात  करना  पड़ेगा  ।  भ्रन्तर्राज्यिक  विवाद का  जो  निर्णय  १९४१ में  किया

 गया  था  वह  बहुत  पक्षपातपूर्ण है  महाराष्ट्र के  लिए  अपने fea  के  वास्ते  लड़ना  उपयुक्त  है  |

 श्री  औंकार सिह  )  उपाध्यक्ष  गाज  हमारे  देश  पर  युद्ध  के  बादल  मंडरा

 रहे  ऐसी  दशा  में  देश  को  सुदृढ़  देश  को  मजबूत  बनाना  तथा  प्रताप  की  पैदावार

 बढ़ानाਂ  बहुत  जरूरी  हो  गया  हमारे देश  में  ८०  परसेंट  काश्तकार  इन  ८०  परसेंट  AF

 तीन  परसेंट  ऐसे  लोग  हैं  जिनके  पास  तीस  एकड़  या  तीस  uss  से  अधिक  भूमि  है  ।  तीन  परसेंट

 ऐसे  हैं  जिनके  पास  बीस  एकड़  भूमि  काश्त की  है  ।  ७०  परसेंट ऐसे  लोग  जिनके  पास

 पांच  एकड़  या  उससे  भी  कम  भूमि  कान्त  की  है  ।  ऐसी  दशा  में  उनकी खेती के  लिए जो  जरूरी

 चौथे  वे  श्रगर  मुहैया  न  की  उनको  इकट्ठा  न  किया  तो  उपज  कसे  बढ़  सकती  है  |

 भूमि  से  उपज  बढ़ाने  के  लिए  पानी  बहुत  जरूरी  जब  कि  हमारे देव  में  छोटी-छोटी  arad

 अधिक  हम  नगर  खाली  इस  बात  पर  बेठ  रहें  कि  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  से  हमारी  सब

 कतारों  की  पूर्ति  हो  तो  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  जहां  रहट  के  कुये  बन  सकते  वहां  रहट

 के
 कुर्ते  बनवाये

 जाने  चाहियें  कौर  काश्तकार  को  आधी  संबंधी  ae  wey  तनावों  दो  जानी

 चाहिये  ।  अगर  ऐसा  किया  गया  तो  काश्तकार क्य  बना  सकता  है  कुयें  बना  कर  ध प्रपनां
 कामत  की  उपज  को  बढ़ा  सकता  है  ।  इस  काम  को  बहुत  जल्दी  किया  जा  सकता  है  ।  बड़ों-बड़ो

 योजनाओं  को  पूरा  होते  बहुत  समय  लगता  है
 ।  इस  इमरजेंसी  में

 हम  इतने  लम्बे समय  तक  इंतज़ार

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उनके  लिए  धन  भी  बहुत  ज्यादा  चाहिये  ।  मगर  छोटे-छोटा  जो  योजनायें

 इन  पर  धन  भी  थोड़ा  लगता  है  कौर  समय  भी  कम  कौर  उसके  साथ-साथ  फायदा  भी  बहुत

 ates  झौर
 जल्द

 हो  सकता है

 इसके  एक  यह  काज  भी  है  कि  छोटी  छोटी  योजनाओं  से  हम  को  सौ  परसेंट  लाभ

 होगा  प्रौढ़  नुक्सान  का  कोई  नहीं  हम  ने  देखा है  कि  भाखड़ा  बांध  में  पिछले  सालों में

 करोड़ों रुपये  की  हम  को  हानि  उठानी  पड़ो  मैं  समझता  हुं  कि  wa  भी  प्यार  हम  इस  आर

 ध्यान  दें  कि  जहां  कहीं  भी  कुर्ते बन  सकते  वहां  कुयें  बनाये  जायें  are  उसके  लिए  सब  fast
 और  तकावी  दी  तो  इससे  ज्यादा  से  ज्यादा  गरीब  काश्तकारों  को  लाभ  हो  सकेगा

 हमारी  अनाज  की  उपज  भी  बढ़  सकेगी

 मुझे  यह  भी  निवेदन  करना  है  कि  रिहाई  बांध  का  उद्घाटन  जनवरी  में  हमारे  प्रधान  मंत्रो

 महोदय  ने  किया  उसको  श्रभी  fas  फोन  महीने  हुए  हैं  लेकिन  उस  पावर  हाउस  के
 पांच  eaters

 र  करोड़
 २५  लाख  रु०  हुए

 ।  इस  तरफ में  से  तीन  टर्बाइन्स  गड़बड़  पड़े  जब  कि
 sat

 १

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हमारा  सरकार को  ध्यान  देना  चाहिये  |  हमारी  बड़ो  योजनायें  जो  हैं  उन  से  लाभ  तो  हम  को  हो

 लेकिन उस  के  लिये  समय  चाहिये  att  बहुत  धन  पर  जब  उन  से  नुक्सान  होता  है

 तो  वह  बहुत  बड़ा  होता  इस  लिये  हमें  इस  इमरजेन्सी  के  वक्र  में  सपनों  योजनाओं  को  ज्यादा
 उपयोगों  बनाना  चाहिये  |  तो  उस  से  हम  को  फौरी  फायदा  हो  सकेगा  हमारे  अनाज  को

 उपज  बढ़  सकेगा

 इसके  साथ  हो  साथ  एक  तौर  बड़े  तमाशे को को  बात है  ।  रिहाई  बाध  पर  उत्तर  प्रदेश

 को  सरका  र  ने  as  किया  |  हमारे  मध्य  प्रदेश  को  जो  भूमि  उस  में  arg  उस  भूमि  का  उस  ने  मुआवजा

 भो  ले  लिया  ।  फिर  पंचायत  बार-बार  पंचायतों  के  श्रीधर  मसला  हु  |  साथ  हो  यह  भो

 तय  हो  गया  कि  जो  बिजली  पैदा  होगो  उसका  दस  भी  पदों  हम  मध्य  प्रदेश  को  देंगे  ।  लेकिन  फिर

 भोज  मध्य  प्रदेश  ्  लगा  रहा  है  ।  मेरे  समझ  में  यह  बात  नहीं  are  कि  राज  इमर्जेन्सीਂ  केਂ

 समय  में  जब  हम  अपने  घर  के  मसलों  को  नहीं  तय  कर  पा  रहे  हैं  तो  फिर  बाहर  वालों  से  अपने

 मसले  कैसे  तय  कर  सकेंगे  |  राज  इस  देश  में  एक  हो  पार्टी  बरसरे  गुर्विार  है  सब  जगह  दो

 पार्टियां  नहीं  लेकिन  उसके  इन्दर  के  मसले  भी  तय  नहीं  हो  रहे  मगर  दूसरों  को  बतलाया

 जा  रहा  है  कि  इमरजेन्सी  के  वक्त  में  हमें  अपने  झगड़े  तय  कर  लेने  चाहियें  |  बड़ी  शर्म  को  बात है  ।

 सवाल  उठता  है  कि  इस  में  सेंटर  क्या  करे  |  सेंटर का  यह  काम  है  कि  वह  इन  झगड़ों  को  खत्म  करे  ।

 राज-जहां  जहां  पर  दो  प्रदेशों में  झगड़े  चल  रहे  उस  से  देश  को  बड़ों  हानि  हो  है  ौर

 विकास  के  कामों  में  रुकावट  पड़  रहो  है  ।  इस  रुकावट  को  दूर  करने  के  लिये  सेंटर  की  जिम्मेदारी

 है  कौर  उसे  उन को  दूर  करना  चाहिये  |  प्रौर  कौन  ध्यान  देगा  अगर  सेंटर  यहां  बेठा  रहेगा ?

 इसके  अलावा  सेंटर  का  काम  हो  FAT  रह  जायेगा
 ?

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  मसले  की  तरफ  फौरन

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  art  इस  मसले  को  तय  किया  जाना  चाहिये  |

 बिजनौर  जिले  में  राम  गंगा  पर  काला  घाट  पर  एक  डैम  बन  रहा  है  जो  कि  पहली  पंचवर्षीय

 योजना  से  बनाया जा  रहा  है  ।  मुद्दतें  हो  वह  शैतान  की  श्रांत  की  तरह  से  हो  गया  है
 ।

 तक  उस  की  समाप्ति नहीं  हो  पाई  ।  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  अगर  हज़ारों

 योजनाओं  के  बनते  बनते  ही  सारा  समय  निकल  जायेगा  तो  देश  को  कसे  लाभ  होगा  ।  इन  योजनाकारों

 को  पुरा  करने  के  लिये  जिल्दों  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  |

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  जो  बदायूं  जिला  जो  कि  मेरो  कांस्टिटुएन्सी  वह  एक  तरफ  बड़ों

 गंगा  से  घिरा  हु  है  कौर  दूसरी  तरफ  राम  गंगा  से  ।  वहां  पर  रोक  भी  छोटो-छोटी  दा  रियायतें  हैं  इस

 तरह को  जिन  में  हर  साल  सैलाब  भ्राता  है  ।  कोई  साल  ऐसा  नहीं  बचता  जब  सैलाब  न  कराता  हो  ।

 राम  गंगा  की  धार  इतनों  तेज़  शौर  वह  इतनों  भूमि  काटता  कि  सेकड़ों  गांव  हर  साल  बरबाद

 हो  जाते  हैं  ।  सरकार  के  यहां  बराबर  योजनायें  बनता  रहती हैं  सैलाब  को  रोकने  लेकिन

 नहों  तक  मेरो  मालूमात  सरकार  इस  मामले  में  बिल्कुल  फेल  रही  है  ।  वह  माशे  रत्तो  पर  भीं

 सैलाब  को  रोकने  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकी  |  यह  उसके  लिये  बड़े  शर्म को  बात है  आखिर हो  क्या

 रहा है  ?  क्यों  योजनायें  बन  रही  जिन  से  लाभ  नहीं  हो  पाता  ।  योजनायें  बनाने  का  उद्देश्य तो
 यह  होता  है  कि  योजनायें  बनें  ग्रोवर  का  रामद  उससे  लोगों  को  लाभ  हो  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  के

 अन्दर
 बाढ़  सम्बन्धों  योजनायें  ऐसी  हैं  जिनसे  ma  तक  कोई  लाभ  नहीं हो  पाया  ।  सरकार  को

 इस  की  तरफ  कदम  उठाना  चाहिये  ।

 एक  अरबो  दुःख  की  बात  है  ।  जहां  पर  गांव  दरिया  के  किनारे  हैं  वहां  पर ट्यूब
 वैल  सरकार

 इस  लिये  नहीं  लगाती  कि  हमारा  एं  जिन  डूब  हमारी  मशीन  डूब  जायेगी  |  श्री  हम  कसे  ?

 नहर  वहां  है  नहीं  भ्र  सरकार  कुल  बनाने  को  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रही  है  ।  वहाँ  सैलाब  से  बहुत
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 बरबाद हो  जाती  दूसरी  तरफ
 जो

 फसल  बोई  जाती  है  सैलाब  के  बाद  उस  में  उपज  लेट  होती

 है  क्योंकि वहां  पर  उसे  जल्दी  बो
 नहीं  सकते  हैं  ।  जब  सैलाब  ar  जाता है  तो  बोवाई  में  देर  जरूर

 हो  जायेगी  ।  वहां पर  उस  फसल  को  पानी  देने  का  कोई  साधन  भो  नहीं है  ऐस  हालत  में
 अगर  सरकार  इसके  लिये  जिम्मेदार  नहीं  होगो  तो  कौन  होगा  ?  वहां  कैसे  उपज  बढ़ेगी  ?  इस  लिये

 जो  खास  तौर  से  dara  वालो  रियाज़  जहां  पर  ट्यूब  वैल  नहीं  लग  सकता  वहां  के  लिये

 तो  मेरा  सुझाव
 सरकार

 को
 मान  हो  लेना  चाहिये  कि  वह  वहा  पर  रहट  वाले  कुयें  बनवाये

 वहां  पर  ret  सब्सिडी  प्रौढ़  अराधी  तकार्वी का  उसूल  ही  लागू  करना  चाहिये  ।  जहां  पर  इस

 तरह के  रहट  के  कुएँ  बनाये  जायेंगे  वहां  पर  किसानों  को  उसका  पूरा  फायदा  हो  सकता  है
 ।

 जहां  तक  बिलों का  मामला है  उस  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  अपने
 टारगेट  को  पुरा  करने  में  बराबर  फेल  होती  जा  रही  है  |  वह  जो  Ae  अपना  टार्गेट  बनाती है

 पुरा  नहीं  करती  |  राज  के  युग  में  बिजली  बड़े  उपयोग  को  चाज  है  इस  लिये  सरकार  को  उसके

 लिये  उचिंत  कदम  उठाना  चाहिये  att  देखना  चाहिये  कि  उसके  टार्गेट  क्यों  नहीं  पुरे  होते  ।

 बिलों  बनती  भी  है  वह  शहरों  या  कस्बों  या  पूंजीपतियों  से  ह  बाक  नहीं  बचती  तो  गरीब

 को  केसे  far  जित  के  अपर  यह  भार  है  कि  वह  देशके  लिये  गल्ला  करे  ।  भ्रगर वहं गल्ला वह  गल्ला  पैदा

 करे  तो  कैसे  देश  का  काम  चलेगा ?  उन  के  यहां  र  जो  बातें हैं  वह  तो  हैं

 लेकिन  उनकी  झोपड़ियों  में  maa  ह  भ्रत्थेरा  वहां  कोई  रोशनी  नहीं  है  ।  बिलों

 को  सारी  चमक  दमक  शहरों  अर  Heat  में  ही  रह  जाता  ८०  प्रतिशत  जनता  उस  से  बिल्कुल

 महरूम  रह  जाती  इस  तरफ  भी  सरकार  को  कोई  इन्साफ  का  कदम  उठाना  चाहिये  ॥

 उस  गरीब  जनता  की  तरफ  भी  वह  ध्यान  दे  ate  जो  बिजली  पदा  हो  उस  में  ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली

 वह  काश्तकारों  और  गांवों  गरीब  जनता  तक  पहुंचाये  ।  बिजली  तो  wert  मुझे  क्षमा  किया

 जाय  क्योंकि  इसका  कहना  इस  पर  उचित  नहीं  fax  भी  कहना  पड़  रहा  है  कि  उन  को

 बिजली  तो  मिट्टी  का  तेल  भी  मयस्सर  नहीं  होता  है  ताकि  वे  भ्रपने  घरों  को  रोशन  कर

 सकें  ।  अगर  दाहरों  में  ही  चमक  दमक  रहती  है  तो  इस  से  सारे  देश  का  उत्थान  नहीं  हो  सकता  |  मैं

 से  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  आप  को  उस  गरीब  ज॑नता  की  तरफ  भी  ध्यान  देना  चाहिए  जोकि  गांवों

 में  रहती  है  भ्र  कुल  आबादी  का
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 फी  सदा  है  ।  सिफ  २०  फी  सदी  लोगों  के  उत्थान  जिस  में

 भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  लोग  देश  का  उत्थान  नहीं  हो  सकेगा  |  सरकार  कहती  तो  बहुत  कुछ  है  लेकिन

 उस  का  ध्यान  उधर  नहीं  जाता  ।  लोंगों  को  बतलाने  के  लिये
 तो

 बहुत  बतलाया  जाता  है  कि  हम  जो

 भी  करते  हैं  वह  काश्तकार  के  लिये  करते  गरीब  जनता  के  लिये  करते  लेकिन  वास्तव  में  होता

 ऐसा  नहीं  है  ।  सरकार  को  जहां  भी  आवश्यकता  पड़ती  है  वहां  यह  २०  फो  सदी  लोग  ate  चुराते

 जो  ८०  फी  सदी  काश्तकार  लोग  हैं  वही  हर  मौके  चाहे  वह  भरती  का  चाहे  चन्दे

 का  वक्त  हो  चाहे  वोट  का  देश  के  काम  कराते  हैं  ।  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  सरकार

 उनके  साथ  इन्साफ  नहीं  कर  पा  है  ।

 tat  श्र०  प्र०  जेन
 :  समय  के  प्रतिबन्ध  के  कारण  मैं  मंसूर  श्रीधर  महाराष्ट्र

 राज्यों  के  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  ही  न्गा ६  |

 हम  एक  समाजवादी  समाज  की  व्यवस्था  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जिसके  च्  असमानता

 को  टूर  करना  हमारा  ध्येय  है  ।  प्रतिशत दन  में  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  गया  है
 कि

 सिचाई  सुविधाघरों
 ers  कक

 मूल  अंग्रेजी  में



 अनुदानों  को  मांगें  RIVE:
 इ  १८८४५  )

 के  लिए  बंजर  भूमि  को  प्राथमिकता
 दो

 जाये
 ।

 कृष्णा  नदी  के  क्षेत्र  में  मैसूर  राज्य  का
 १८,०००

 मील  का  Gar  क्षेत्र  है  जहां  २४  इंज  से  भी  कम  वर्ष  होती  है
 ।

 मैसूर  राज्य  ने  कृष्णा-गोदावरी  के  जल  के  विषय  में
 जो

 झम्यावेदन  दिया  था  उस  में  यह  कहा

 गया  था  कि  क्षेत्र  के  एक  तिहाई  भाग  में  २४  इंच  से  भी  कम  वर्षा  होती  है
 ।

 इस  क्षेत्र  में  ate

 इसके  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  प्रत्येक  चौथे  वर्ष  प्रकार  पड़ता  है  ौर  सरकार  को  करोड़ों  रुपये  बचें

 पड़त ेहैं  ।  इस  ३२,०००  वगंमील  क्षेत्र  का  १८,०००  क्त्र  मसूर  राज्य  में  है  प

 गुलाटी  आयोग  ने  इस  विषय  में  यह  कहा  है
 कि  ३४  ताल्लुक हैं  जिनमें  १०  वर्ष  में  9X

 प्रतिशत  या  प्रतीक  वार्षिक  भू  राजस्व  २  बार  कौर  ५०  से  ७५  प्रतिशत  ३  बार  माफ  कर  दिया  गया

 था  ।  यहां  सामान्य  वार्षिक  उपज  भी  कम  है  ।  इन  में  से  ३  ताल्लुक  प्राधा
 ३

 मध्यप्रदेश

 gk  मसूर  में  हैं  पी

 कभी  कभी  यह  कहा  जाता  है  कि  कुछ  परियोजनायें  तकनीकी  कारणों  से  व्यवहार  नहीं  हैं

 श्र  कुछ  अधिक  कारणों  से  ।  जहां  तक  पहली  बात  का  प्रश्न  प्रौद्योगिकी  में  निरन्तर  उन्नति  की  जा

 रही है  ।  अपने  वर्तमान  ज्ञान  के  आधार  पर  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  १५  ay  बाद  कौन  सी

 योजनायें  व्यवहार  होंगी  ae  कौनसी  नहीं  |  जहां  तक  मितव्ययिता  का  प्रश्न  है  यह  कहा  जाता  है  कि

 जहां  मितव्ययिता  से  अनाज  उत्पन्न  किया  जा  सकता  हैं  वहां  इसे  उत्पन्न  कर  के  अभावग्रस्त  क्षेत्रों

 भेज  दिया  जाये  ।  किन्तु  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  लोगों  की  क्रय  शक्ति  भी  कम  होती  है  ।  इसे  बढ़ाने  का

 मात्र  उपाय  यही  है  कि  उन्हें  सिचाई  की  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जायें  ।  जिस  से  वह  अधिक  उत्पादन

 कर  सकें  ।  इसलिए  यह  कहना  निराधार  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  सुविधायें  प्राप्त  हैं  वही  परियोजनाओं

 चालू की  जायें  ।

 जल  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  ्र  भी  बातों  को  देखा  जाता  उदाहरणार्थ  जनसंख्या  को

 कृष्णा  बेसिन  की
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 प्रतिशत  जनसंख्या  मैसूर  में  बसी  हुई  है  ।  मैसूर  में  कृष्णा  क्षेत्र  बेसिन  के  प्रमुख

 कृष्ण  क्षेत्र  का
 ४७  प्रतिशत  इनका  तत्सम्बन्धी  कुछ  अन्य  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  मंसुर

 कृष्णा  नदी  के  Bg  ५  प्रतिशत  पानी  का  अधिकारी  है  ।

 माननीय  मत्री  इस  निश्चय  पर  पहुंचे  हैं  कि  महाराष्ट्र  को
 ४००  टी  ०  एम  सी०  मैसूर

 को  ६००

 टी०  एम०
 सी  ०

 शौर  तिहराता  को
 ८००  Sto  एम०  ato  जल  दिया  जाये  उनके इस इस  fava  का

 ज्ञात  नहीं  है
 ।

 wa
 भी

 समय  है
 कि

 माननीय  मंत्री  भूलों  को  सुधार  लें  कौर  इस  विषय  में  पूर्ण
 न्याय  करें  |

 इस  समय  पंचाट में  G00  टी०  एम०  सी०  जल  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ।  किन्तु  हमें

 वास्तव  में  कितना  जल  उपलब्ध  हो  सकता  है  इसके  gins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  जब  तक  इस  के

 सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हो  जाते  हम  इस  विषय  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कह  सकते
 |

 ताप्ती  नदी  के  जल  को  भो  गोदावरी  की  कौर  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  गोदावरी  का  अतिरिक्त

 जल  कृष्णा  के  जल  के  स्थान  नागार्जुन  सागर  में  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 कृष्णा  के  जल
 का

 लगाते  समय  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  |

 पंचाट  मनमाने  रूप  से  तैयार  किया  है
 ।

 मंसूर  कौर  महाराष्ट्र  राज्यों  को  उनका  उचित
 भाग  नहीं  मिला  ।

 पी  fae  प्रसाद
 )  :  उपाध्यक्ष  राज  सदन  के  सामने  सिंचाई

 व  बिजली

 मंत्रालय  की  ३५  करोड़  ४०  लाख  ८४  aN}  र  रुपये  की  बजट  मांगें  विचाराधीन  हैं  ।  इस  मंत्रालय
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 [it  विश्राम

 द्वारा
 जो

 रिपोर्ट  दी  गई  है  उसको  पढ़ने  से  मैं  इस  मंत्रालय  के  कार्य  की  प्रगति  से  संतुष्ट  नहीं  हुं  ।

 झगर  मैं  इस  मंत्रालय  की  पिछली  प्रगति  पर  प्रकाश  डालूं  तो  सारी  सत्यता  का  पता  हो  जायेगा  ।  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  में  ३००  करोड़  रुपया  सिचाई  पर  खर्च  sat  तथा  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में
 ३७०  करीड़  रुपया  खर्चे

 |
 जहां  तक  रुपया  खर्च  करने  का  प्रश्न  है  उस  में  कमीਂ  नहीं  हुई  परन्तु

 जहां तक  उसके  लक्ष्य  की  पूर्ति  का  सवाल  है  उसमें  हम  पीछे  रहे  हैं  ।  फर्स्ट  प्लान  का  अतिरिक्त  सिंचाई

 का  लक्ष्य
 ८  .  ५  मिलियन  टुकड़  का  था  मगर  पूति  केवल  ४,  ७  मिलियन  एकड़  की  हुई  ।  इसी  तरह

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 को

 जरगर  श्राप  देखें  तो  पायेंगे  कि  दूसरी  योजना  का  लक्ष्य  पहले  १२  मिलियन

 ape  का  था  जोकि  रिवाइज्ड हो  कर  १०.४  मिलियन  एकड़  का  रक्खा  गया  मगर  पूति  केवल
 €.  १५  मिलियन  एकड़  की  ही  हुई  ।

 इस  रिपोर्ट  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  राज  देश  के  इन्दर  ७०  मिलियन

 एकड़  सिंचित  क्षेत्र  है  लेकिन  मुझे  इस  में  भी  शक  है  ।  ere  पहली  योजना  व  दूसरी  योजना  की  प्रगति

 को  जोड़ें  तो  ४.  até.  १५-१३. ८५  मिलियन एकड़  हुआ  जिसकी  बताते हैं  कि  PEYoe

 श१  में  42.0  ४५  मिलियन  एकड़  सिंचाई  क्षेत्र  था  उस  में  इस  १३,  ८५  को  जोड़  दें  तो  ६४५.  ३४

 मिलियन  एकड़  ही  gar  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  किस  तरह  से  देश  के  भ्रमर  ७०  मिलियन  एकड़  सिंचित

 क्षेत्र  बढ़ा  |  कुल  जोड़  कर  यह
 ७०  मिलियन एकड़  ग्सि  कहते  हैं  ।  wae  १८.  ५  मिलियन एकड़  जेसा

 बताते  हैं  कि  १९५०-५१  के  मुकाबले  में  सिंचित  क्षेत्र  बढ़ा  तो  १८  Y——23 .c¥ St जो  दो  पंचवर्षीय

 योजना  से  क्षेत्रफल  बढ़ा  है  तो  क्या  ४,  ६५  मिलियन  एकड़  एक  साल  यानी  १९६२  तुतीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  बढ़ा  है  जोकि  बिलकुल  st  गलत  मालूम  होता  है  ।

 aire  इस  को  भी  सही  मानें  कि  १८  ,  ५  मिलियन  एकड़  में  सिचाई  का  क्षेत्र  बढ़ा  शर  जैसाकि

 aaa फूड  प्रोडक्शन  एक  एकड़  सींचने  पर ६  मन  पैदावार बढ़ती  है  इस  तरह  १८  Xx

 इंच  मिलियन  मन  पानी  ¥  मिलियन  टन  की  पैदावार  अधिक  हुई  होती  ate  हम  ने  पिछले  दो

 में  बाहर  के  देशों  से  गल्ला  मंगाया  है  वह  इस  से  कहीं  कम  है  यानी  ३  ४६५  मिलियन  टन  १९६१

 पैं  शौर  ३  ६४  मिलियन टन  Ree:  में  ।  ae  जो  हमारी  सरकार  ने  इस  साल  के  बजट  में  २  अरब

 49  करोड़  ५७  लाख  ३६  हज़ार  रुपया  बाहर  से  ग़ल्ला  मंगाने  के  ray  रक्खा  न  होता  तो

 ata  एक्सचेंज  कीं  बचत  होती  जो  साढ़े  २७५  करोड़  का  टैक्स  इस  देश  को  ग़रीब  जनता  पर  लगा

 ै  उस  में  भी  भारी  कमी  हुई  होती  ।

 aa  मैं  सदन  का  ध्यान  सिचाई  की  व्यवस्था  की  तरफ़  दिलाना  चाहता  हूं  ।  सब  से  बड़ा

 डिजाइनिंग  फेक्टर  हमारे  देश  की  खेती  की  पैदावार  बढ़ाने  में  सिचाई  की  व्यवस्था है  ।  पुरा  क्षेत्र

 फल  एरिया  RRZ.% ६  मिलियन  एकड़  है  कौर  टोटल  क्रौप  एरिया  ३७२. २  मिलियन

 शकर  है  जिस  में  कि  फसल  बोयी  जाती  है  ।  यानी  कुल  एरिया  का  झगर
 ७०

 मिलियन  एकड़  सिंचित

 क्षेत्र  मान  लें  तो  इस  के  मानी  यह  होते  हैं  कि  i,  यानीਂ  २०  प्रतिशत केवल  सिंचित  क्षेत्र है  ।  झगर

 सिफ  सिचाई  में  बड़ोतरी
 व

 समुचित  व्यवस्था हो  जाय  तो  इस  देना  का  खाद्य  संकट  हमेशा  के  लिए

 हल  हो  जाय  ।  मैं  दुनिया  में  जहां  तक  भी  घूम  सका  हूं  उसके  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हं  कि  हमारे

 aa  की  मिट्टी  दुनिया  के  किसी  हिस्से  की  मिट्ठी  से  खराब  नहीं  है
 ।

 जलवायु  यहां  की  ऐसी  है
 कि

 साल  में  तीन  फसलें  उगाई  जा  सकती  हैं  मगर  बिचारा  किसान  पानी  के  बिना  लाचार  हो  जाता  है

 झ्र  हाथ  पर  हाथ  धरे  बैठा  रहता  है  ।  सिंचाई  उत्तम  व्यवस्था  हो  जाय  तो  इस  देना  में

 शाहर से  गल्ला  मंगाने  की  नहीं  रहेगी  |
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 जहां  नहरों  की  व्यवस्था  है  भीਂ  वहां  या  तो  बांध  टूट  जाता  है  या  दरारें  पड़  जाती  हैं  श्र  गांव

 का  गांव  बह  जाता  है  ।  नहरें  बनी  हैं  तो  उन  में  पानी  नहीं  है  ।  जब  पानी  की  झ्रावश्यकता  है  तो  पानीਂ

 नहरों  में  रहता  नहीं  लेकिन  बरसात  में  जब  पानों  की  आवश्यकता  नहीं  तो  दिन  ate  रात  नहरें

 बराबर  चला  करती  हैं  ।  पानी  के  रेट्स  कहीं-कहीं  इतने  भ्रमित  हैं  कि  किसान  को  उन  को  दे  नहीं

 पाता है  ।  किसान  के  खेत  में  पानी  भी
 न

 लगे  लेकिन  मगर  किसी  तरह  फूट  कर  उस  के  खेत  में  बह  भी

 जाय तो  उसके  ऊपर  सिंचाई  का  हो  जाता  है  ।

 We  मैं  सदन  का  ध्यान  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  के  जिलों  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  कौर  दिलाना

 हैं  ।  सिचाई  मंत्री  ot  कहेंगे  कि  यह  हमारी  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  यह  तो  स्टेट  का  काम  है
 उसकी  ड्यूटी है  ।  लेकिन  जो  समस्याएं  हैं  वे  केवल  इतना  कह  देने  से  तो  हल  हो  जाने  वाली  नहीं

 हैं  ।  ट्यूबवेल्स  से  जितनी  सिचाई  होनी  चाहिए  वह  होती  नहीं  है  ।  ५००  एकड़  प्रति  ट्यूबवैल  से

 सिचाई  होनी  चाहिए  जबकि  वहां  पर  केवल  २५०  या  ३००  एकड़  में  ही  सिंचाई  हो

 पाती  है  ।  चार्जेज  बहुत  हाई  हैं
 ।

 साढ़े  तीन  माना  यानी  २२  नये  पैसे  फ़ी  यूनिट  बिजली  का

 चाज  होता  है  जबकि  शायद  जगह  १४  नये  पैसे  हो  है
 ।

 समय  से  पानी  नहीं  मिलता
 जब  तक  श्रौपरेटर  को  दक्षिणा  न  दी  जाय  ट्यूबवैल  चालू  नहीं  होता  ।  are  किसी  ने

 अधिक  दक्षिणा  दी  तो  पानी  का  मड  दूसरों  तरफ  को  फिर  जायेगा  ।  इसलिए  अगर

 देश  की  पैदावार  बढ़ानी  ददा  की  खाद्य  समस्या  हल  करनी है  तो  मेरा  सुझाव

 हें  कि  देश  में  सिचाई  की  समुचित  व्यवस्था  करनी  होगी  कौर  किसानों  को  समय

 पर  अर  पक्की  सिचाई  की  व्यवस्था  सुलभ  करती  होगी  ।

 में  मंत्री  महोदय  का  घ्यान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  कि

 देश  का  सबसे  इलाका  है  झर  जो  कि  सदियों  गरीबी  का  नग्न  रूप  देख  रहा  है  ।

 व  गुठली  जहां  के  गरीबों  का  श्रीमान  है  जहां  की  जीविका  fas  खेती

 पर  निसार  जहां  सिचाई  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं  सिचाई  व  बिजली  देकर  व  व

 सूखा  से  बचा  कर  उन्हें  स्वतन्त्र  देश  के  नार्गारक  होने  का  कराया  जा  सकता  है  ॥

 इस  तरह  वे  भी  समझ  सकते  हैं  कि  हम  भी  किसीਂ  स्वतन्त्र  देश  के  नागरिक  हैं  ।

 सायल  वाटरलागिंग  ate  सी  इरोज़न  की  समस्यायें  भी  हमारे

 सामने  हैं  ।  मेरे  विचार  में  इस  बारे  में  जो  प्रगति  की  गई  वह  संतोषजनक  नहीं  है  ।  लेकिन

 इन  विषयों  के  बारे  में  इस  सदन  का  अधिक  समय  न  ले  कर  मैं  बाढ़  के  बारे  में  कुछ  शब्द

 कहना  चाहता  हूं  ।

 सरकार  ने  स्वयं  कहा  ह  कि  बाढ़  के  कारण  सारे  में  लगभग  fo  करोड़  रुपए

 का  हर  साल  नुकसान होता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इन डायरेक्ट  नुक्सान  शायद  इस  से  कई  गुना

 अधिक  होता  है  ।  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में

 बाढ़  के  कारण  हर  साल  लाखों  करोड़ों  लोगों  का  नुक्सान  होता  हे  कौर  बहुत  से  लोग  बेघर-बार

 हो  जाते  हैं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  were  शौर  गाजीपुर  जिले  तो

 हमेशा  ही  बाढ़  से  एक्टिव  रहते  हैं  ।  इस  रिपोर्टें  को  देखने  से  पता  चला  कि  इस  सम्बन्ध
 में  पिछले  साल  तक  RX LEE  स्क्वेयर  माइलज  क्षेत्र  की  फ़ोटोग्राफ़ी  हुई  ।  इस  साल  कितने

 क्षेत्र  की  फ़ोटो  प्राणी  इस  बात  का  उल्लेख  इस  रिपोर्ट  में  नहीं  है  ।  लेकिन  seq  यह  कि  बाढ़

 की  रोक-थाम  के  लिए  fam  फ़ोटोग्राफ़ी  ही  या  कोई  are  कदम  भी  उठाए

 जरगर  हम  बाढ़  की  रोक-पाम  से  सम्बन्धित  आंकड़ों  को  तो  पता  चलता  कि

 १९६१-६२ में  ३६००  मील  बांध  बनाए गए  PEE R-KR  में  ३८००  मील  बांध  बनाए  गए  ।
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 विश्वास

 १९६१-६२  में  ६६  लाख  एकड़  ज़मीन  बचाई  गई  १९६२-६३  में  ७०  लाख  एकड़  ज़मीन

 बचाई
 गई

 ।  १९६१-६२  में  ५२  दहर  बचाए गए  FEQR-K3  में  ५७  दाहर  बचाए  गए  ।

 १९६१-६२  में  ४,३४०  गांव  ऊंचे  किये  जब  कि  १  €  ६२-६२  में  BAUR  गांव  ऊंचे  किये  गए  ।

 जहां  तक  मुझे  मालूम  फ्लड-कंट्रोल  के  सम्बन्ध  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जो  रुपया

 न  उस  का  बहुत  सा  हिस्सा  कांट्रेक्टरों  प्रौढ़  अफ़सरों  की  जेबों  में  चला  गया  ।  जो  बांध

 बनाए  उन  में  दरारें  पड़  गईं  सनौर  वे  गांव  ऊंचे  किये  जो  कि  नकद  में  ही  नहीं  थे  कौर  उस

 का  पैसा  भी  कांट्रेक्टरों की  जेब में  चला  गया  ।  बाढ़  इस  देश  के  करोड़ों  लोगों  के  जानो-माल

 के  लिए  ख़तरा  बनी  हुई  है
 ।

 इस  लिए  सरकार  को  उस  की  झोर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जहां  तक  विद्युत  योजनाओं  का  सम्बन्ध  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  ३  ७  मिलियन

 किलोवाट  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ।  वह  लक्ष्य  पूरा  नहीं  ear  ak  fam  ३  ४२  मिलियन
 किलोवाट

 बिजली  तैयार
 की

 गई
 ।
 दूसरी  योजना  में  ६,  €०  मिलियन  किलोवाट  का  लक्ष्य  रखा

 गया
 जिस

 में  केवल  ५.  ६०  मिलियन  किलोवाट  बिजली  हुई  ।  इस  देश  में

 बिजली की  जितनी  डिमांड  उस  को  दुष्ट  में  रख  कर  १९६१  में  ३५३.  १  मिलियन  वाट  ak

 १६६२  में  ७३७.४  मिलियन वाट  की  कमी  रही  ।  १९६३  में  १०२०.  १  मिलियन वाट  प्रौढ़

 १६६४  में  PRVO,  मिलियन  वाट  की  कमी  रहेगी  ।

 जहां  तक  रुरल  इलेक्ट्रिफ़िकेशन  salt  गांवों  में  बिजली  उपलब्ध  करने  का  seq

 इस  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  सैकंड  फ़ाइवयीश्नर  प्लान  में  १०,०००  गांवों का  लक्ष्य  था

 झर  २५६६  अधिक  गांवों  को  बिजली  दी  जिस का  ae  यह  है  कि  १२,५६६  गांवों को

 बिजलीਂ दीਂ  गई  ।  तृतीय  पं  वर्षीय योजना  के  प्रीत  तक  २०,०००  गांवों  को  बिजली  यानी

 १९६६  तक  कुल  ३२,५६६  गांवों  को  बिजली  जब  कि  इस  देश में  कुल  4,49, E68 ६९

 गांव  हैं  ।  प्रगति  की  इस  रफ़्तार  को  देखते  हुए  मैं  नहीं  समझ  सकता कि  कितने  वर्षों  में  इस

 देश  के  हर  एक  गांव  को  बिजली  मिल  सकेगी  ।  इस  देश  की  हालत  को  सुधारना  है

 और  गांवों  में  रहने  वाले  सत्तर  प्रतिशत  लोगों  की  तरक्की  करनी  तो  उन  के  लिए  जल्द

 से  जल्द  बिजली  का  प्रबन्ध  करना  जिस  से  वे  wot  छोटे  मोटे  उद्योग  चला  सिचाई

 की  व्यवस्था  कर  सकें  इस  प्रकार  उन्नति  के  रास्ते  पर  जा  सकें  ।

 रिहाई  डैम  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  बराबर

 कहा  करती  थी  कि  उस  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  सस्ती  दरों  पर  बिजली  मिलेगी  ।  लेकिन

 राज  तक  उन  लोगों  जिन  की  संख्या  ढाई  करोड़  बताई  जाती  जो  बहुत  परी  हैं  ak

 जिन  की  थिक  क्या  बहुत  बिगड़ी  हुई  वह  बिजली  नहीं मिल  सकी  हे  ।  रिहंद  डैम  की  बिजली

 के  बारे  में  पहले  यह  समझौता  ga  था  कि  उत्तर  प्रदेश  दस  फ़ीसदी  बिजली  रीवा  को  लेकिन

 अब  मध्य  प्रदेश  से  इस  बारे  में  झगड़ा  चल  रहा  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  की  तरफ़  से  पच्चीस

 फ़ीसदी  बिजली  मांगी  जा  रही  है  ।  इस  समय  स्थिति  यह  है  fH  ४०  मिलियन  वाट  बिजली

 प्रति-वर्ष  रेलवे  को  पहलें  दो  साल  तक  दी  जायगी  कौर  उस  के  बाद  २५  मिलियन  वाट
 पमनिंट  बेसिस पर  प्रति-बर्ष  tray को  दी  जायगी  ।  इस  के  अलावा इसमें  से  १२,०००  वाट

 1 बिजली  qa  सीमेंट  wat  को  alt  X¥,000  वाट  एलुमिनियम  ्य फंक्टी ी  मिलेगी

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पहले  इस  बिजली  को  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रसित  लोगों  को
 देने  का

 वादा  किया
 गया  था  कौर  इस  लिए  ऐसी  व्यवस्था  की  चाहिए  कि  प्रजा  झगड़े  में  उन

 गरीब  लोगों  का  नुक्सान  न  हो  ।
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 इस  के  बाद  मैं  श्राप  को  बताना  चाहता  हूं  कि  किस  तरह  से  इन  रिपोर्टस में  गलत

 आंकड़े  दिये  जाते  हैं  ।  पार-साल  की  रिपोर्ट  १९६१-६२  की  रिपोर्ट  पेज  ५८  पर  लिखा  हे

 कि  कोसी  प्रोजेक्ट  में  €०  प्रतिशत  मिट्टी  का  काम  मेन  कनाल पर  go  प्रतिशत  farzt

 का  काम  चार  ब्रांचिज़  पर  श्र  ७४.  २  प्रतिदिन  मिट्टी  का  काम  डिस्ट्रिब्यूटरीज़  पर  हुआ  ।  लेकिन

 १९६२-६३,  इस  की  रिपोर्ट  में  लिखा  है

 नहर  शाखा ग्र ों  कौर  वितरणियों  का  ८०  प्रतिशत  मिट्टी  संबंधी  काय  समाप्त हो  गया  हूं  ।

 पता  यह  कैसी  रिपोर्ट्स  जिन  के  मुताबिक  काम  पारसाल  के  मुकाबले  में  बजाये  बढने  के

 घट  रहा  हें  प्रौढ़  ६०  प्रतिशत से  ८०  प्रतिशत हो  गया  है  ।

 कृष्णा  कौर  गोदावरी  के  पानी  का  जो  मसला  उस  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता हूं  कि

 प्राविशलिज्म  को  इस  देश  की  तरक्की  के  रास्ते  में  नहीं  आने  देना  चाहिए  ।  ज्यादा  से  ज्यादा

 साइंस  कौर  टेक्नॉलोजी  का  इस्तेमाल  कर  के  देश  की  तरक्की  की  जानी  चाहिए  ।  मंत्रालय

 का  प्रयत्न  यह  होना  चाहिए  कि  इस  विषय  में  किसी  प्रकार  की  प्राविशलिज्म  का  दृष्टिकोण  न

 अपनाया  जाए---यह  भावना  नहीं  होनी  चाहिए  कि  इतना  हम  लेंगे  प्रौढ़  उतना  वे  लें  ।  यह  समस्या

 इस  प्रकार हल  की  जानी  चाहिए  कि  देश  की  तरक्की  के  रास्ते  में  रुकावट  न  पड़े  कौर  देश

 का  नुक्सान न  हो

 पब्लिक  एकाउंट्स  की  झ्राठवीं  रिपोर्ट  में  कहा गया

 wit  विद्युत  का  केन्द्रीय  बोर्ड  वैध  नहीं  इसे  देना  ग्र नियमित  है  (1

 इस  बोर्ड  का  तीन  चार  लाख  रुपए  का  हर  साल  का  बजट  है  ।  उस  के  भ्र लावा  2,Koo

 रुपए  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कौर  स्टेट  गवर्नमेंट्स  भी  लम्बी  सम  ग्रान्ट्स  के  रूप  में  देती  इस  लिए  उस

 के  एक्टिविटीज  और  एकाउंट्स  का  आडिट  होना  चाहिए  ।

 aa  में  मैं  ए:मिनिस्ट्रटिव  इन  दि  रिवर  वैली  प्रोजेक्ट्स  के  बारे  में  कुछ  शब्द

 कहना  चाहता हूं
 ।

 पब्लिक  एकाउंट्स कमेटी  से  बराबर यह  कहती  रही
 *

 कि  सब

 रिवर  वैली  प्रोजेक्ट्स  का  भ्राडिट  होना  चाहिए  ।  श्राज  उन  में  न  कोई  पब्लिक  का  श्रादमी हें
 झर  न  उन  का  अ्राडिट  हो  सकता  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  जितने  भी  बिजली  के  प्रोजेक्ट्स

 हैं या  जोभी  बांध  बनाए  जा  रहे  उन  में  पब्लिक  के  ग्राहको  रखे  जायें  झर  उन  का  रेगुलर  आडिट

 होना  चाहिए  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  उन  का  आडिट  तो  बहुत  सा  रुपया
 बच

 सकता  है  भ्र ौर  उतने  ही  पैसों  से  बहुत  सी  योजनायें  पूरी  की  जा  सकती  हैं  ।

 डा०  क०  ल०
 राव  :  श्रीमान  पहले  मैं  ने  सोच  था  कि  समस्त  भारत

 at
 सिंचाई  विद्युत  संबंधी  सामान्य  समस्याग्षों  पर  ही  बोलूंगा  ।  किन्तु  सदस्यों  का  भाषण

 सुन  कर  मैं  पहले  नयी  जल  विवाद  पर  हीਂ  बोलना  उचित  समझता  हूं  ।  आंध्र  उड़ीसा  के  बीच

 ४  वर्ष
 से

 चल
 ६

 fate  विवाद  का  निबटारा हो  गया  हं  ।  यह  बहुत  हैं  ।  मुझे  खेद

 है  कि  कृष्णा  नदी  के  जल  के  संबंध  में  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  हें  ।  यह  विवाद ४  वर्ष

 पहले  प्रारम्भ  हुआ  था  ।  परियोजनाओं  कौर  विकास  का  कार्य  रुक  गया  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  खाद्य  उत्पादन  लिये  झ्रावस्यक  जल  को  बचा  कर  रखा

 जाये  कौर  विद्युत  उत्पादन  के  भी  उसका  उपयोग  नहीं  किया  जाये  ।  यह  मूल  सिद्धांत  है

 जिसे  सारी  दुनिया में  स्वीकार  किया  जाता  ७०  वर्ष  पहने  पेरियार  बांध  बनाया  गया

 था
 कौर

 जल  अकाल  पीड़ित  मदुरायी  जिले
 की  श्रावस्यकताओं की  पूति के  लिये  पश्चिम  से

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 क०  ला०

 ga  की  att  मोड़ा  गया  था  ।  हमारी  इच्छा  भी
 कुछ  इसी  प्रकार  की  है  जिससे  रामनद  के

 सूखे  क्षेत्रों  को  जल  उपलब्ध  हो  सके  । पेराबिक्कुलम बांध  से  पानी  परिचित  से  पुर्व  की  ak
 मोड़  दिया  गया  है  ।  यद्यपि  इसे  दक्षिण  की  ate  बहने  दिया  जाता

 तो  विद्युत  का  उत्पादन हो

 सकता  था  ।  विदेशों  में
 भी

 ऐसा  ही  होता  है
 ।

 फ़िर  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता
 कि

 विद्युत
 जनन  पर  इतना  बल  क्यों  दिया  जाता  है  ।

 कृष्णा
 का

 क्षेत्र  बहुत  बड़ा
 है

 ।
 वहां  पानी

 की
 कमी  है

 ।
 एक  बड़ी  भूमि

 को
 सिंचाई

 की

 झावद्यकता  होती  है
 ।

 तब  इसके  पानी  को  मोड़ने  का  क्या  औचित्य  है  ।  यदि  इन  लोगों  की

 बात
 मान  ली

 जाय
 तो  जो

 पानी  ३०
 लाख  एकड़  भूमि  को  सींच  सकता  है  वह  व्यर्थ  ही  समुद्र

 में  गिर  जायेगा  ।  इस  क्षेत्र के  लोंगों  की  इस  भावना  का
 कि

 पानी  के  मोड़ने  से  उन्हें  सस्ती  विद्युत
 उपलब्ध हो  सकेगी  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  किन्तु  यदि  पानी  को  मोड़ने  के  स्थान  पर  सीधा

 ही  बहने  दिया  जाय  तो  भी  विद्युत  तो  उत्पन्न  होगी  ही  ।  कोया  बांध  को  पार  करके  पानी  बिन्दी

 नारायणपुर  जल  श्री  सेलम
 a

 नागार्जुन  सागर  से  गुजरता है  कौर  इन

 सब  स्थानों पर  वह  विद्युत
 उत्पन्न

 करता  ह  ।
 यह  विद्युत  केवल  दिग  महाराष्ट्र में  ही  न

 रख  कर  तीनों  राज्यों  में  बांट  दी  जानी  चाहिये  ।

 महाराष्ट्र  को  बिजली  की  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  जल  विघुत  तापीय  विघुत  से

 सस्ती  भी  होगी  ।
 किन्तु  फिर  भी  में  एक  निवेदन  करूंगा

 ।  यदि  वह  कोयना  के  स्थान  पर  काली  नदी

 शौर  बदी  नदी  पर  नियंत्रण  करते  तो  ३०  लाख  किलोवाट  विद्वान  उत्पन्न  हो  सकती  att

 किन्तु  जब  वह  हाथ
 से

 निकल  गया  ।

 इस  ससमय  महाराष्ट्र  की  क्षमता  १०  लाख  किलोवाट  की  ह  ।  पानी  पश्चिम  की  we

 मोड़ने पर  उन्हें  १०  लाख  किलोवाट  कौर  मिल  जायेंगे  ।  इसमें  कम  से  कम  १५  at  लगेंगे  ।  किन्तु

 अनुमान  यह  है  कि  १५  वर्ष  क  महाराष्ट्र को  ५०  लाख  किलोवाट  विद्युत  की  आवश्यकता

 होगी  ।  शेष  ३०  लाख  किलोवाट  के  लिये  अन्य  प्रबन्ध  करने  होंगे  ।  यह  या  तो  परमाणु शक्ति  से

 अथवा  सस्ती  ताप  विद्युत  उत्पन्न  करके  किया  जायेगा  |  जब  ३०  ल  ख  किलोवाट  लिये  इस  प्रकार

 का  प्रबन्ध करना  होगा  at  १०  लाख  किलोवाट  का  अधिक  प्रबन्ध  करने  में  कौन  सी  कठिनाई

 art  yo  लाख  किलोवाट  के  ares  भी  कस  ही  हैं  ।  हस  शरीक  समृद्धि के  लिये

 प्रयत्नशील हैं  भ्र  ग्रसते  १४  वर्षों में  १  करोड़  किलोवाट  की  भी  अ्रावश्यकता  हो  सकती  है  ।  वह

 विद्युत  कहां  से  उपलब्ध  परमाणु  शक्ति  से  तेल-इंजनों  से  अथवा  कोयले  से  ?  हमें  इस

 समस्या  का  सामना  करना  है
 1

 महाराष्ट्र  के  ग्र भाव ग्रस्त  क्षेत्रों  पर  सिंचाई  की  पुरी  व्यवस्था  उपलब्ध  करवाई  जायेगी  ।

 war  सिंचाई  नहीं  की  जा  सकती  वहां  लघु  उद्योगों  कां  विकास  किया  जाना  चाहिये
 ।

 उन्हें

 सस्ती  faye  उपलब्ध  करवाने  के  लिये  मंत्रालय  से  प्राथ  ना  की  जाये  ।  इसलिये  पानी  के  मोड़ने

 के
 प्रदान  पर  सावधानी  पुर्वक  विचार  किया  जाये

 ।

 महाराष्ट्र  के  मेरे  मित्र  भी  इस  बात  से  सहमत  हो  जायेंगे  कि  यदि  मात्र  विद्युत
 उत्पन्न  करने

 के  लिये  इस  पानी  को  समुद्र  में  फेंक  दिया  जाये  तो  इससे  राष्ट्र  का  कोई  हित  नहीं  होगा  ।  मनुष्य

 की  भलाई  के  लिये  पानी  के  परिरक्षण  की  आवश्यकता  हूँ
 ।

 दूसरा  ser  पानी  के  झावंटन  ak  नदी  बेसिन  के  जलागम  क्षेत्र  के  परस्पर  संबंध  के
 विषय  में

 gi
 श्रीधर  जेन  ने  इसका

 उल्लेख  किया  था
 ।

 किन्तु  इस  पर
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 ait  तक  कहीं  पानी  का  वितरण  नहीं  हुआ
 ।

 यदि  किया  गया  तो
 परिस्थिति  अत्यन्त

 हास्यास्पद  होगी ।  चम्बल  की  ही  बात  लीजिये
 ।

 गांधी  सागर  बांध  में  ६०  लाख  एकड़  फीट  पानी

 रोका  जाता  है  ।  सारा  पानी  मध्य  प्रदेश  से  gt  राजस्थान  से  बहुत  कम
 ।

 किन्तु  फिर  भी

 दोनों  राज्यों  में  पानी  बराबर  बराबर  जाता है  |  यहां  सिद्धांत  यह  हे  fe  राज्य  की

 श्रावश्यकताश्रों  के  भ्रनुसार  श्रघिकाधिक  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंचाया  जाये
 |

 यमुना  का  ५०  प्रतिश्त  जला गम

 क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  में  हे  र  केवल  २  प्रतिशत  पंजाब  में
 ।

 किन्तु  फिर  भी  पंजाब
 दो  तिहाई  पानी

 लेता है  ।  यमुना  में  पानी  भी  लगभग  सारा  ही  उत्तर-प्रदेश  से  ही  भ्राता  है
 ।  इस  प्रकार यह

 सिद्ध  हो  गया  कि  पानी  का  वितरण  जला गम  क्षेत्र  के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  ।  इन  बातों  को

 यदि  ठीक  प्रकार  से  समझ  लिया  जाये
 तो

 सारी  उत्तेजना  समाप्त  हो  जायेगी  1.0

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कपिल  की  हे  कि  जब  तक  तीनों  राज्यों  में  कोई  समझौता

 नहीं  हो  जाता  तब  तक  के  लिये  एक  कार्यकारी  कार्यक्रम  बना  लिया  जाये  ।  उनके  प्रस्तावों  ने  किसी

 भी  राज्य  की  उपेक्षा  नहीं  की  ।  में
 माननीय  मंत्री

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  यहां  की  परियोजना ग्र ों

 का  कार्य  तुरन्त  ea  करवा  दिया  जाये
 ।

 श्री  प्र ०  ब्र ०  जैन  ने  पुछा  था  कि  पानी  का  वितरण  किस  आधार  पर  किया  गया  ।  प्राप्त  को

 पानी  की  सब  से  अधिक  श्रावइ्यकता  थी  सबसे  कम  पानी  दिया  गया  ह  ।  उस  पानी  का  उपयोग

 करने  के  लिये  ७००  करोड़  रुपये  व्यय  करने  होंगे  तीसरी  योजना  में  कृष्णा  बेसिन  पर  व्यय  किये

 लाने  के  लिये  तीनों  राज्यों  के  पास  कुल  १२०  करोड़  रुपये  की  ही  व्यवस्था  हू  ।  फिर  इन  कार्यों को

 करने  में  कितने  ay  लग  जायेंगे  ?

 माननीय  मंत्री  को  ऐसा  भी  उपबन्ध  रख  देना  चाहिये  था  कि  जो  भी  पानी का  श्रघिकतम

 जायेगा ।

 उपयोग
 करेगा  उसे  १०  वर्ष  बाद  स्थिति  का  पूर्वावलोकन  करते  समय  कौर  अधिक  पानी  दिया  दिया

 पोचम्पाद  के  लिये  पानी  का  आवंटन  करते  समय  कुछ  भूल
 की

 गयी  है
 ।  मराठवाड़ा  क्षेत्र

 में
 भी  पानी

 का  अत्यन्त  है  ।  वहां  जैकवाड़ी  परियोजना  का  कार्य  शीघ्र  ही  आरम्भ  कर  दिया  जाय  ।

 में  नदी  बोर्डों
 की  स्थापना के  विषय  में  भी  कुछ  कहूंगा  ।  ताप्ती

 सतलज-व्यास-रावी  के  संबंध  में  बोलें  अभी  नहीं  बनाया  क्योंकि  इस  संबंध  में  सी०  डब्ल्य ू०
 पी०

 सी  ०  संस्था  पहले  ही  अत्यन्त  कुशलता  से  कार्य  कर  रही  हू  ।  इस  का  एक  योग्य  सभापति

 eat  कई  कुशल  इंजीनियर  उसके  अधीन  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इसके  श्रन्तगंत  योजना  विभाग
 भी

 है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  भूमि  संरक्षण  बाढ़  नियंत्रण  विभाग  शादी  भी  है
 ।

 इसलिये

 किसी  ats
 की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  इस  समय  आपात  काल  हम  लोगों  पर  अतिरिक्त  कुर

 लगा  रहे  हैं  ।  ऐसे  समय  इस  मंत्रणा  संस्थानों  पर  धन  व्यय  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 निंदा-ताप्ती  घाटी  प्राधिकार  की  स्थापना  का  में  समर्थन  करता  हुं  ।  वहां  इसकी  प्रख्यात  आवश्यकता

 है
 ।

 इस  नदी  पर  इन  वर्षों  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ae  wa  वहां  ६  बांध  बनाये  जाने  हैं  ।  कई

 नहरें  श्र  बिजली  घर  बनाने  हैं  ।

 में  एक  निवेदन
 ae

 करना  चाहता  हूं  ।  यहां  का  सारा  कार्य  इंजीनियरी  संबंधी  होगा
 ।

 इसा
 लये

 इस  प्राधिकार  के  लिये  सदस्य  चुनते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाये  |  जो  त्रुटि  दामोदर  घाटी
 निगम  के  संबंध  में  की  थी  उस  की  पुनरावृति  न  की  जाये  ।

 हम
 प्रति  वर्ष

 ५
 लाख  किलोवाट  विद्युत  का  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये

 १५
 लाख  किलोवाट  प्रति  वर्ष  वृद्धि  की  आवश्यकता  है  ।  इस  लिये  मेरा  सुझाव  है  कि  विद्युत  के

 संबंध
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 च्  ला०  राव |

 में
 पृथक  मंत्रालय  हो

 ।
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकार  श्रमिक  सक्रिय  नहीं  है

 ।  इस  के  लिए  एक  पृथक

 सभापति की  नियुक्ति  की  जाये

 में  भाषण  मंत्रालय  द्वारा  किये  गये  उत्तम  कार्य  की  सराहना के  साथ  समाप्त  करता  हूं  ।

 +  ग  wot  सिह  सिंचाई  ait  विद्युत  राजस्थान  के  लिए  बहुत  ही  महत्व

 रखते  हैं  ।  औद्योगीकरण  के  लिए  बिजली  ak  कृषि  के  लिए  सिंचाई  बहुत  आवश्यक  है
 ।

 यह  बहुत ही  हम

 ष
 की  बात  है  कि  भाखड़ा  डैम  पुरा  हो  गया  है  ।

 ग्रामीण  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  गांवों  में  बिजली

 लगाने  पर  व्यय  जाए  ।

 राजस्थान  नहर  को  पुरा  करने  के  लिए  इंजीनियर  जो  काम  कर  रहे  हैं  उस  लिए  मंत्रालय

 कृपा  का  पात्र  है  ।  इस  नहर  के  बनने  में  भ्र गले  बीस  वर्षों  के  लिए  हमारी  जनसंख्या  की  समस्या

 खत्म  हो  जाएगी  |

 मंत्री  महोदय प्रौढ़  उन  का  विभाग इस  को  स्वीकार करने  के  लिए  कि  राजस्थान  नहर

 पर  मेढ़  लगा  दी  नए  बधाई  का  पात्र  है  ।

 नहर  के  विकास  के  साथ  साथ  सड़कें  बनाने  रेलवे  की  व्यवस्था  के  काम  में  मंडियों  इत्यादि

 के  कास  की  प्रगति  होनी  चाहिए  ।  जो  क्षेत्र  राजस्थान  नहर  के  भ्रन्तंगत  ae  सीमान्त  क्षेत्र  होगा

 जो  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  के  साथ  होगा  ।  उस  क्षेत्र  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बसाना  चाहिये  ।  वे

 लोग  मेहनती  होंगे  ate  श्रावस्यकता  के  समय  प्रति  रक्षा  की  द्वितीय  रक्षा  पंक्ति  का  कास  भी  देंगे  ।

 राजस्थान  की  नहर  को  नौतपे  नहर  बनाने  संबंधी  मांग  को  म॑  फिर  दोहराता  हूं  ।  मुझे

 है  कि  कांडला  पत्तन  के  साथ  सिला  दिया  जायगा  ।

 यह  प्रतिज्ञा की  गई  थी  कि  वर्ष  १९६६२
 तक

 भाखड़ा  बांध  से  उत्तरीय  राजस्थान  को  निरन्तर

 लल  का  सम् भरण  किया  जायगा
 ।

 यह  नहर  कब
 तक  निरन्तर  चलने  योग्य  बन  इस  बारे में

 में  श्राइवासन TET  ।

 उत्तरी  राजस्थान  में  बाढ़  की  चर्चा  हुई  है  ।  इस  बाढ़  के  फलस्वरूप  बहुत
 सी

 हानि  नाली

 क्षेत्र  में  होती  है  कौर  यह  बाढ़  प  जाब  के  प  जलाशय  से  कराती  है  ।  कई  बार  ग  की  दोनों  फसलें  इस

 के  फलस्वरूप  तबाह  हो  जाती  हैं  ।  मुझे  है  कि  इस  विषय  में  ठोस  पग  उठाये  जायेंगे
 |

 महोदय  पीठासीन

 माननीय  मंत्री  ने  कुछ  समय  पुर्व  सुचित  किया  कि  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिये  एक  दीर्घकालीन

 कौर  एक  अल्पकालीन  दो  योजनायें  हैं  ।  मेरा  है  कि  चीनी  area  के  बावजूद  भी  इस  बाढ़
 को  रोकने  के  लिए  उसी  प्रकार  पग  उठाये  जायें  जिस  प्रकार  राजस्थान  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है

 कि

 फालतू  पानी  को  जिस  की  सिंचाई  के  लिये  आवश्यकता  नहीं  राजस्थान में  रेत  के  टीलों  की

 कौर  मोड़  दिया  जाय  जहां  इस  से  अतिरिक्त  खेती  हो  सकती  है  ak  साथ  ही  साथ  लोगों  को  तबाही  से

 बचाया जा  सकता  है  ।
 ल

 मूल  wat में
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 गत  ग्यारह  वर्ष  से  राजस्थान  में  लंका  कौसर  के  निकट  कुछ  क्षेत्रों  में  पानी  के  सम्भरण  का  प्रदान
 म

 सभा  के  समक्ष  लाता  रहा  हूं  ।  गत  वर्ष
 ४

 सई  को शान नीय  तथा  विघुत  मंत्री  ने  जब  इस

 क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  को  इस  समस्या  का  हल  निकालने  के  लिए  बुलाया  तो  उन  के  सहानुभूतिपूर्ण

 कोण  से  काफी  पनपी  थी  ।  परन्तु  इस  के  बावजूद  भी  स्थिति  उसी  प्रकार  बनी  हुई  है  ।  राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  के  अवसर  पर  मैंने  इस  की  चर्चा  की  थी  कि  राजस्थान  में  लोगों  को  २०-३०  मील  तक

 पीने  के  पानी  के  लिए  जाना  पड़ता  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भी  उस  समय  कहा  कि  लोगों  को  श्राघारभूत

 श्रावव्यकताओं  से  ब  चित  नहीं  किया  जा  सकता
 |
 में  समझता  हूं  कि  यदि  मंत्रालय  इस  उचित

 ध्यान  दे  तो  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  हैं  ।

 विद्युत  शक्ति  के  क्षेत्र  में  पंजाब  तथा  राजस्थान  द्वारा  काफी  विकास  किया  गया  है  परन्तु

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  विद्युत  शक्ति  के  समुचित  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  श्रौद्योगोेकरण  भी  साथ  ही

 होना  चाहिए  ।  वरना  विद्युत  शक्ति  बेकार  जायगी  ।  राज्य  सरकार  ने  हमारे  सुझाव  की

 ध्यान  नहीं  दिया  ।  मुझे  are  है  कि  केन्द्र  सरकार  इस  पर  अधिक  बल  दे  सकती है  ।

 यदि  युद्ध  छिड़  जाता  है  तो  हवाई  गोला  बारी  भी  हो  सकती  है  जिस  के  फलस्वरूप  हमारी  fara

 परियोजनाओं  कट  जायेंगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  आपात  स्टेशन  site  च्  होने  चाहिएं  जो  जनता  के

 श्रावस्यकताओओं को पुरा करते रहें । में को  पुरा  करते  रहें  राजस्थान  में  बीकानेर  दाहर  की  चर्चा  करूंगा  wr  चू  कि  वहां

 पर  भाखड़ा  से  विद्युत  का  सम्भरण  होता  है  इस  लिए  तापमान  विद्युत  स्टेशनों  से  सम्बन्ध  तोड़ा  जा  रहा

 है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  यदि  किसी  भी  कारण  भाखड़ा  से  विद्युत  सम् भरण  नहीं  की  जाती  तो  बीकानेर

 के  २  लाख  लोगों  को  पानी  तक  नहीं  सिल  सकेगा  ।  इस  लिए  इन  तापमान  स्टेशनों से  सम्बन्ध  विच्छेद

 नहीं  चाहिए  ताकि  आपात  के  समय  इन  का  प्रयोग  किया जा  सके

 mee  में  में  अनुरोध  करूंगा  कि  झा पात  के  कारण  सिचाई  तथा  विद्युत  सम्बन्धी  परियोजनाओं  में

 किसी  प्रकार की  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  सिचाई  तथा  विघुत  ही  एक  देश  के  विकास  की

 भ्राता-शिला  है  |

 श्रीमती  Hse  देवी  )  :  भ्रध्यक्ष  श्राप  ने  मुझे  ग्राम  बोलने  का  जो  समय

 दिया  है  उसके  लिये  आपको  धन्यवाद है  ।

 हमारे  सदन  में  सिंचाई  एवं  बिजली  मंत्रालय  की  LERIRCY BT  बजट

 मांगें  रक्खी  गयी  हैं  ।  मैं
 उनका  स्वागत करती  हूं

 ।  सिंचाई एवं
 बिजली  मंत्रालय एक  प्रमुख  मंत्रालय

 है  जिसके  कि  बिना  हम  आगे  नहीं  बढ़  सकते  आज  की  संकटकालीन  स्थिति  में  इस  मंत्रालय

 का  महत्व  कौर  भी  शरिक  बढ़  गया है
 इसलिये  हम  गौर  करके  देखते  हैं  कि  इस  विभाग  में

 ज्यादा  से  ज्यादा  सा  खच
 कर

 भ्रपनी  उत्पादन  शक्ति  को बढ़ावें  ।

 मैं  पहले  संदन  का  ध्यान  सिचाई की  कौर  दिलाना  चाहती  हूं  ।  हम  जानते  हैं  कि  भारत

 एक  कृषि  प्रधान  देश  है
 ।

 हमारी  जमीन  बहुत  उर्वर  है
 ।

 प्यार  हम  सिंचाई  की  अच्छी  व्यवस्था कर  सकें
 तो  हम  जल्द  ही  खाद्य  के  संबंध  में

 आत्मनिर्भर  बन  सकते  हैं
 ।

 हम  भारत  सरकार  के  सिंचाई  एवं
 बिजली  मंत्रालय

 को
 धन्यवाद  देते  हैं  कि  हमारे भारत  में  बहुत  बड़े  बड़े  नहर  एवं  बिजलीघर

 खुले  हैं  जिन्हें  कि  हम  अपनी
 योजना

 के  अनुसार  पूरा  कर  रहे  हैं
 ।

 हमने  ऊसर  भूमि  की

 जीवन  बनाया  है  प्रो  बना  रहे

 झ्रध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  बिहार  की  सिंचाई  व्यवस्था की  are  दिलाना

 चाहती हूं
 ।  हमारे  बहार  में  भी  सिंचाई  का  इन्तजाम  हो  रहा  है  लेकिन  कभी

 भी
 बहुत  सा  इलाका

 बाकी  रहता  है  जहां  सिचाई  का  उचित  प्रबन्ध  नहीं  हो  सका  है  ।  ware  केन्द्रीय  सरकार राज्य

 62(  Ai)



 शरे  ६८  श्रनदानों की  मांगें  २६  १९६३

 [  श्रीमती  सकुन्तला

 सरकार मिल  कर  बड़ी  बड़ी  arm के  साथ  साथ  माध्यमिक एवं  लघु  योजना  पर  ध्यान दें

 तो  हमारे  किसानों  को  ज्यादा
 पहुंच  सकता  है  तथा  हम  जल्द  ही  ग्रात्मनिर्भर

 बन
 सकते  हैं

 ।
 लेकिन

 पूरी  निगरानी
 की

 जरूरत  है
 कि

 कसा  काम
 हो  रहा

 मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  अपने  क्षेत्र की  सिंचाई  के  बारे में  दिलाना चाहती  हूं  ।  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना में  sear  जलाशय  परियोजना  बनाने  का  काम  शरू  किया  गया  जिसके  लिये कि

 ३४५  करोड़  रुपये  की  धनराशि  निर्धारित  ar  इसको  राज्य॑  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की

 सहायता से  बना  रही  इसका  काम  आ्राधा से ज्यादा से  ज्यादा  हो  चका  है  लेकिन  अपने  निर्धारित समय

 पर  यह  काम  राज्य  नहीं  कर  सकी  है  ।  यह  डेम  भागलपुर  जिले  के  asa  नदी  को  बांघ

 कर  बनाया जा  रहा  है  ।  यह  नदी  पहले  भागलपुर जिले  की  दुखदायी  नदी  कहलाती  थी  क्योंकि  प्राय

 इसमें  बाढ़  प्रा  जाती  थी  तथा  इसकी  धार  बहत  तेज थी

 यह  भ्र पने  पास  के  सकड़ों  भर  हजारों  को  नष्ट  कर  देती  यह  डेम  जो बांधा जा

 रहा  है  वह  मिट्टी  का  बांध  है
 ।

 हम  नहीं  जानते  कि  यह  सफलीभूत  हो  सकेगा  या  नहीं  क्योंकि
 स्तान में  यह  पहली  स्कीम  है  जिसके  कि  अनुसार  मिट्टी  से  कोई  डेम  बांधा  जा  रहा  है  ।  इसको  लेकर

 उस  इलाके  की  जनता में  भय  है  कि  कहीं  नगर  यह  सफलीभूत  नहीं  gar  तो  सारा  इलाका नष्ट

 हो  जायेगा  जेसे  कि  गत  वर्ष  मुंगेर  जि  ले  के  खड़गपुर बांध  के  टूटने  से  हुमा  था  ।  गत  ay  ही  इस
 डेम  के  बने  हुये भाग  में  एक  दरार  निकल  करायी  थी  जिसको  कि  भरने  में  करीब  १  लाख  रुपया  लग
 गया  ।  मैं  जानना  चाहती  हुं  कि  इस  तरह  के  कामों  में  क्यों  नहीं  कार्यवाही की  जाती  क्या

 कारण  है  कि  इस  तरह  का  एक  बांधा  जाय  कौर  दूसरी  कौर  वह  टूटता  जाय
 ?  हमारी

 है  कि  सरकार  इसके  लिये  राज्य  सरकार
 को

 चेतावनी  दे
 कि

 इस  तरह  से  रुपये  की  बर्बादी  क्यों
 की  जाती है  ?

 दुसरी  परियोजना  चन्दन  स्कीम  जो  कि  चतुथे  पंच  वर्षीय  योजना  में  बन  कर  तैयार होगी  ।

 इस  पर  सरकार  को  अभी  निगरानी  रखनी  ताकि यह  जल्दी  बनाई  जा  सक े।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  अपने  क्षेत्र  की  सिंचाई के  लिये एक  सजेशन  देना  चाहती हूं  ।

 हमारे  भागलपुर  जिला  में  अमरपुर  थाना  में  एक  विलासी  स्कीम  करीब  १२  लाख  रुपये  की  लागत
 से  बनाई गई  लेकिन  उससे  एक  एकड़  जमीन  भी  पटाई जा  सकी  कौर  वह  स्कीम  नाकाम

 साबित  हुई  ।  मेरा  विचार  है  कि  are  बनाना  डेम  की  एक  कनाल  को  इसमें  मिला  दिया
 तो

 इससे  काफी  पटवन  हो  सकेगा
 |  इसमें  केवल

 दो
 माइल  की  कनाल  बनानी  पड़ेगी

 ।
 यही  विचार

 वहां की  जनता  का  भी  है  ।  मैं
 निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  ध्यान  दे

 तथा  राज्य  सरकार  से  मिल  कर  उस  कनाल  को  बनवाने  की  कृपा  करे  ।[

 संथाल  परगना  में  जंसीडीह पास  एक  नदी  पुना सी नदी  बहती  है  |  पुनासी नदी  की

 तलहटी  दो  पहाड़ों  के  बीच  से.गूजरती  झगर  इन  दो  पहाड़ों को  कर  जलाशय  बनाया

 तो  एक  बड़ा  जलाशय बन  जायेगा  तथा  हजारों एकड़  जमीन  का  पटवन  हो  इस

 इलाके में  सिचाई  की  एकदम  है  ।  कुछ  सालों  से  बिहार  सरकार  इस  योजना  का  सर्वेक्षण

 करा रही  लेकिन  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाया गया  है  ।
 Frat weet  कम

 कों

 कहना
 चाहती  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 इस
 कौर

 दे  इस  योजना  को  जल्दी  ही  का

 कवित किया  जाये  1



 Iscy¥  भ्र तु दानों  को मांगें  र७६६

 हमारे  बहार  में  अभी  भी  अच्छे ्  इलाकों  में  सिचाई की  सुविधा  न  होने  के  कारण  कामों

 भ  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं
 पटना  जिला के  दक्षिणी  हिस्से  तथा

 war  fae  state

 मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  ।  उन  इलाकों  में  सिचाई  का  उचित  प्रबन्ध नहीं  है
 ।  अफसरों

 की  लापरवाही से  भी  कामों  में  काफी  बाधा  हो  रही  है  ।  मैं  एक-उदाहरण देना  चाहती  हुं  कि  पटना

 जिले  के  राजगीर क्षेत्र  की  कुछ  जनता  नेहरा  साल  पहले  बिजली  के  लिये  दरख्वास्त की  ताकि

 वे  लोग  सरफेस  महावर  बना  सकें  ।  वह  दरख्वास्त  मन्जू  भी  कर  ली  लेकिन  अभी  तक  वहां

 पर  बिजली  नहीं  पहुंच  सकी  है  कौर
 न  ही  वहां  पर  यह  काम  शुरू  षड् हसा

 इसके  बाद  मैं  सरकार  का  ध्यान  बिजली की  ale  दिलाना  चाहती हुं  ।  मंत्रालय  की  रिपोर्ट

 में  बताया गया  है  कि  दूसरी  योजना  में
 १०,०००  ग्रामो ंमें  बिजली  लगाने  के  लक्ष्य  से  WARK

 aire  ग्रामों में  बिजली  लगाई  गई  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में  २०,०००  ग्रामों  के  विद्युत

 के  लिये  १०५  करोड़  रुपये  निश्चित  कर  दिये गये  सरकार  के  gins  तो  ठीक  लेकिन  हम

 देखते  हैं  कि  प्रभी  भी  कितने  ही  गाँव  ऐसे  जहां दो  साल  से  बिजली  के  खम्भे  तथा  तार  लगे  रहें

 किन्तु वहां  श्रमी  तक  बिजली  नहीं  पहुंच सकी  है  ।  कहीं  कहीं  लाइन  भी  लेकिन  वहां  पर  महीने  में

 दस  दिन  तो  बिजली  जलती है  कौर  बीस  दिन  लोगों  को  मिट्टी  का  तेल  जलाना  पड़ता  जो  कि

 लोगों  को  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  तरह  बिजली  लगाने  कौर  रुपया  खर्च  at  क्या  जरूरत

 हम  जानते  हैं  कि  हमारे  बिहार  में  डी०  बी०  सी०  की  बिजली  मिलती  फिर  भी

 हमें  बिजली
 की

 कमी  है
 ।

 हम  ने  कल  बिहार  के  एक  पेपर  में  देखा  कि  वहां  पर  बिजली
 की

 कमी  के

 कारण  बहुत  से  प्रौद्योगिक क्षेत्रों  में  काम में  बाघा  हो  रही  है  ।
 श्रंगरं  बिहार

 में
 बिजली

 की
 कमी

 तो  जल्द  से  जल्द  तथा  चक्रधरपुर  में  नये  थर्मल  पावर  स्टेशन  चालू  किये  जायें  तथा  तब  तक

 के  लिये  बिजली  वितरण  के  लिये  उचित  व्यवस्था  की  ताकि  कोई  बिजली  काम में
 न  लाये  ।  बिहार में  बिजली  की  कमी  होने  का  दूसरा  कारण  यह  है  कि  बहुत  से  कंज्यूमर्स चोर

 बाजारी  से  बिजली  जला  लेते  जिससे  सरकार  को  काफी  निशान होता  है  ।

 बिहार  सरकार  बिजली  की  कमी को  पुरा  करने  के  लिये  एक  बिजली  कारखाना टट्टी

 सिलाई नामक  स्थान  जो  कि  रांची  के  पास  खोल  रही  है  ।  यह  कारखाना जी०  Fo  सी ०  शोर

 ब्रिटेन की  मदद  से  खोला  जायगा  इसकी  लागत  १  करोड़  २५  लाख  रुपये  है  ।  वहां  पर  २००

 एच०  पी०
 की मोटरें  २५००  के ०  बी०  ५०  शाक्ति  के  ट्रॉस्फामर  स्विचगीयर तैयार  किये

 जायेंगे  ।  यह  कारखाना शायद  PERE  तक  बनकर  तयार  हो  मैं  चाहती हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार
 भी  इसके  निर्माण  में  पूरी  मदद  ताकि  ये  सब  चीजें  हमको  विदेशों  से  न  मंगानी

 पड़ें  ।

 बिहार  में  इरिगेशन के  लिये
 बिजली

 का
 रेट

 बहुत  ज्यादा  है  att  उस  को  कम  किया  जाना

 क्योंकि  किसान  लोग  रेट  ज्यादा  होने  के  कारण  बिजली
 को

 काम  में  नहीं
 ला

 सकते  हैं  ।

 मंत्रालय  की  रिपोर्टे  के  अनुसार  भी  सारे  हिन्द  स्तान  में  बिजली  की  कमी  है  कौर  वह  कमी

 तीसरी  योजना  में  भी  बनी  मैं  श्राप का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  दिलाना  चाहती  हूं

 fe  हमारे  हिन्दुस्तान  में  ज्यादातर  मशीनें  वगैरह  कभी  बिजली  सेही  चलती  हैं  ।  हम  करोड़ों

 रपये  खां  कर  के  बाहर  से  ये  मशीनें  वगैरह  मंगाते  लेकिन  बिजली  की  कमी  के  कारण हम  उन

 meat  के  द्वारा  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  करने में  मजबूर  हो  जाते हैं  ।  इसलिये मेरा  सुझाव

 है  कि  are  सरकार  लोगों  को  बिजली  नहीं  दे  सकती  तो  उसे  पहले  ही  उनको  आगाह  कर
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 |  श्रीमती  शकुन्तला  देवी  |

 देना  क्योंकि
 इस  तरह

 रुपया  इनवेस्ट  करने  से  क्या  फायदा  शीराज़ जब  कि  हम  को

 विदेशी  मुद्रा  को  ज्यादा  जरूरत  सरकार  को  केवल  उतनी  ही  मशीनें  मंगानी  जिन  क

 चलाने  के  लिये  वह  बिजली  सप्लाई कर  सके  ।

 शापने  मुझे  समय  दिया  इसके  लिये  मैं  श्रमिकों  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 विमला  देवी
 :  अघ्यक्ष राज  देश  के  एकीकरण की  वहुत  चर्चा

 की  जाती है  परन्तु  किये  गये  करारों  का  सम्मान  नहीं  किया  जाता  ।  च  PEL  में  कृष्णा  पौर

 गोदावरी  नदियों  के  जल  के  वितरण  सम्बन्धी  जो  करार  मैसूर  मद्रास कौ  महाराष्ट्र  की  सरकारों

 के  बीच  आस्था  उस  को  मसूर  ae  महाराष्ट्र की  सरकारों  द्वारा  चुनौती  दी  गई  है  site

 आपत्तियां  उठाई  गई  हैं
 ।

 केन्द्र  द्वारा  इन  श्रापत्तियों  की  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 था  परन्तु  श्राइचयें  की  बात  यह  हैकि  इस  मामले  को  गुवहाटी  ग्रा योग  के  ays  दिया  गया

 है  ।  यह  घोर  भ्र नियमितता है  |

 are  प्रदेश  राज्य  बनने  के  पश्चात् इस न् इस  राज्य  के  लिये  बहुत  सिंचाई  तथा  क्यित च्च्
 परियोजनाओं

 केन्द्र
 से परामर्श

 कर  के
 तयार

 की  परन्तु बाघा  यह  जरा गई  हैकि  मंसुर

 महाराष्ट्र  सत्य  धिक  जल  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  इसी  कारण  बहुत  सी  सिचाई  परियोजनाओं

 समाप्त  करनी  पड़ी  हैं  ।  इस  के  फलस्वरूप  शाक्ति  की  श्रत्याघिक  कमी हो  गई  fear
 शाक्ति की  कमी  के  कारण  सरकारी ak  निजी  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  नहीं  किये  जा  संकते  ।

 मैं  समझती  हूं  कि
 क

 घणा  कौर  गोदावरी  के  जल  के  बारे  में  wee  प्रदेश  के  साथ  भोर

 अन्याय  gare  ।

 हेर  प्रदेश  इस  समय  को  १०  लाख  टन  खायान्न को का  सम् भरण  कर  रहा है  ओर

 नागरजुनासागर  परियोजना  के  पूरा हो  जाने  पर  हम  श्राव्य  करते  थे  कि  हम  देवा को  २०  लाख

 टन  भ्र ति रिक्त  खाद्यान्न का  सम्भरण  कर  सकेंगे  कौर इस  प्रकार  देश  में  खाद्यान्न की  कमी  को  दूर

 कर  सकेंगे  ।  नांगरजुनासागर  परियोजना  के  दो  प्रक्रम हैं  जिनमें  से  उक्त  संघर्ष के  कारण  दूसरे
 प्रक्रम  के  लिये  केन्द्र  ने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  मैं  समझती  हूं  कि  ऐसा  कर  के  सिंचाई ak  विद्युत

 मंत्रालय  प्राचइ्यकता  से  श्रमिक  मितव्ययिता  कर  रहा है  ।  नागरजुनासागर  द्वितीय  प्रक्रम  योजना

 से गूंत्र  नेल्लोर  पोदीना  श्र  दारिसी  जैसे  कमी  वाले  क्षेत्रों  की  सिचाई  हो  सकेगी  ।  मुझे  आशा  है

 कि  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  हील  नहीं  की  जायगी  धौर  प्रथम  प्रक्रम  के  तुरन्त  च्च्
 द्वितीय प्रक्रम  को  लिया  जायगा ।

 मैसूर  के  राज्य-क्षेत्र में  उत्तर  कृष्णा  परियोजना  के
 निर्माण

 से
 बांध

 के
 सीमांत  क्षेत्रों  को

 हानि  यदि  मंसूर  ऊपरी  कृष्णा  परियोजना का  art  पूरा  करेगा  तो  इससे  श्रांत  के  सीमांत
 क्षेत्रों  पर  आघात  होगा ।  मंत्रालय को  इस  पर  विचार  करना  चाहिय े।

 इन  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए  मंत्रालय  को  कृष्णा  गोदावरी  के  पानी  को  चरण

 सागर  में  डालना  ठीक  नहीं है  ।  निःसन्देह  महाराष्ट्र  को  कौर  प्रतीक  विद्युत  तथापि  इसके

 लिये  उस  जल  को  जिसकी  पीने  तथा  सिचाई  के  लिये  आवश्यकता है  समुद्र में  फक  देना  ag  करक

 ठीक  है
 |
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 सभा  यह  भली  भांनि  जानती है  कि  प्रसन्न  की  स्थिति  सिंचाई  atc  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  ब्या

 है  हम  महाराष्ट्र  के  राय  से  ईर्षा  नहीं  करते  तथापि  हमें  भी  अपने  उपयोग
 के

 लिये  जलਂ

 इस  प्रकार के  कई  विवाद  इन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  हुए  हैं  ।  जेसे  उत्तर

 atc  मध्य  प्रदेश  के  बीच  विवाद ।  ऐसे  विवादों  का  शीघ्र  निपटारा  किया  जाना  चाहिये  जिससे
 कि

 पढ़ौसी  राष्ट्रों  के  अच्छे  सम्बन्ध  बने  रहें  ।

 अन्त  में  मैं  मंत्रालय  का  ध्यान  इस  कौर  भी  दिलाना  चाहती  हूं  कि  श्रान्त  प्रदेश  में
 ae  नियंत्रण की  योजनाश्रों  में  प्रभी तक  कार्य  नहीं  किया  गया ।  गोदावरी  कृष्णा  तथा  उसकी

 सहायक  नदियों  में  प्रति  वह  बाढ़  भराती है  तथा  इससे  ४००
 ai  मील  तक  का  क्षेत्र  प्रभावित

 रहता है  ।  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही  करनी  चाहिये |

 श्री  दास प्पा  )  मुझे  बहुत  कम  चर्चाओं  में  भाग  लेने  का  अवसर  जाता  है
 ।  श्रापने

 मुझे  प्राक्कलन  समिति  के  भ्रध्यक्ष के  रूप  में  काफी  उत्तरदायी  कार्य  सौंपा  है  ।  कभी  तीन  दिन नच

 पहिले ही  मेंने  प्राकलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  कई  सदस्यों  ने  उसका  उल्लेख

 किया है  ।

 दुख का  विषय है  कि  योजना  आयोग
 ने  दूसरी  योजना  के

 दौरान  विद्युत  उत्पादन  को  मुख्य
 स्थान  नहीं  दिया  फलस्वरूप जब  कि  fra  उत्पादन  का  कुल  लक्ष्य  ६९  लाख  किलोवाट  था  तो

 थो स्त विक  उत्पादन  केवल ५६  लाख  किलोवाट  है  ।  उत्पादन की  यह  कमी  ऐसे  समय  जब कि

 देश को  विद्युत  शक्ति  बहुत  आवश्यक  है  गम्भीर  है  सरकार  को  इस  सम्बन्ध में  जागरूक

 रहना  चाहिये we  वे  गलतियां  नहीं  दुहराना  चाहियें जो  पहिले  की  गयी  हैं  ।

 यह  सामान्य  मत  है  कि  जल  विद्युत  का  उत्पादन  सबसेਂ  सस्ता  होता  ह  तथा  भारत  की
 भत मान  क्षमता ४'  १०  लाख  किलोवाट विद्यार्थी  उत्पादन  की  है  |

 इस  शुक्रवार  पर  मैं  कृष्णा  कौर  गोदावरी  के  जल  वितरण के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 हम
 चाहते  हैं  कि  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  इन

 नदियों  के  जल  के  वितरण  के  लिये  कोई  सिद्धांत  निश्चित

 कर  लिया  जाये  ।  इस  बात  पर  मंसूर
 महाराष्ट्र  तो  सहमत  हो  गये  तथापि  wrest  प्रदेश

 तेयार नहीं  ।

 इस  wea का  निपटारा  करने  के  लिये  जो प्रक्रिया  प्र पना यी  गयी  है  वह  भी  उचित

 नहीं  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  डा०  राव  ने  नील  नदी  के  जल  का  उल्लेख  किया  है  तथापि  ये

 बातें  पुरानी  हैं  राज  इस  सम्बन्ध में  भ्रमण  कई  सिद्धान्त  बना  लिये  गये  हैं  जिनके  आधार पर अन्तर्राष्टीय पर  अन्तर्राष्ट्रीय

 नदियों  के  जल  का  वितरण  किया जा  सकता  है  ।  यदि  तीन  संम्बन्धित  राज्यों को  एक  साथ
 बिठाकर  इस  मामले  का  निपटारा  जाता  तो  sear  रहता  तथापि  विवरण में  यह  कहा

 गया है  कि  १९६० में  ऐसा  किया  गया  थां  कौर  सफलता  नहीं  मिली  ।

 जहां तक  कृष्णा  नदी  के  जल  का  सम्बन्ध  है  ान्ल्न  प्रदेश ने  २०२०  टी  ०:एम०  सी  ०  फीट

 जल
 के  उपयोग  की  योजनायें बनायी  हैं  तथापि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  हमें  १८००  टी०  एम०

 सी०  फीट  जल  पर  ही  विचार  करना  मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  नदी  में  इस  से  अधिक

 पानी  नहीं  है
 ?

 मैं  भ्रापको  मैसूर के  सम्बन्ध में  gaging देना  चाहता  भारत  के  कुल
 सूखे  क्षेत्र

 का

 प्रतिशत मंसूर  में  है
 ।

 वहां  खेती  योग्य  भूमि  के  केवल  ५  प्रतिशत  में  सिचाई  होती  है
 अतः  मसूर

 को  कौर  अधिक  जल  का  अंक  सिलना  चाहिये ।
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 निःसन्देह हमें  जो  ६००  टी०  एम०  सी०  फीट  जल  दिया  गया है  उसमें  ही  हमें  श्रीमाली  दो

 परियोजनाओं में  सारी  शक्तियां  लगानी  होंगी  तथापि  इसका  यह  ग्रंथ  नदीं  है  कि  हम  भविष्य  के  लिये

 झपने  उत्तरदायित्व  का  निर्वाहू  न

 मैं
 मंत्री  महोदय से  wae करता  हं  कि  उपलब्ध जल  का  पुनर्मूल्यांकन  किया  जाये

 तथा  साथ  साथ  विभिन्न  राज्यों  are  निश्चित  किया  जाये  ।

 जब  पिछले  बींस  वर्षो ंमें  विजयवाड़ा में  नदी  के  जल  का  औसत  बहाव  २००० टी  ०  एम० सी० सी  ०

 फीट  है  तो  उसे  १८००  मान  कर  तीन  राज्यों के  बीच  जो  ८००,  ६००  ४००  के  े

 में  जल  का  वितरण  किया  गया  है  उस  पर  पुनर्विचार किया  जाये  ।

 दुख  का  विषय यह  है  कि  मंत्रालय ने  इन्हीं  बातों  की  oe  लेकर  हमारी  परियोजनाओं को

 स्वीकृति नहीं  दी  है  इस  से  पारस्परिक  मनमुटाव  पदा  होता  है  तथा  विकास  में  रुकावट Far  होती

 [  श्री  तिरुमल  राव  पीठासीन  हुए  ]

 थ्रो  शिवमूर्ति  स्वामी  :
 माननीय  सभापति  महोदय  इस  लोक  सभा  में  एक  नई

 भाषा  शुरू  हो  गयी  है  कि  राष्ट्र  के  नाम  पर  दूसरों के  हक  को  दूसरों  को  जिन्दगी  देने  वाली  चीज
 को  छीन  लिया

 जाये  ।  यह  एक  नया
 दौर
 शुरू हो  रहा  है

 मैं  ने  श्री  के०  एल०  राब के  भाषण को  बहुत  शान्ति  से  सुना  लेकिन मुझे  अफ़सोस  है  कि  एक
 टेक्निकल  इंजीनियर  होते  हुए  भी  उन्होंने  एक  आंकड़ा एक  hae  भी  हाउस के  सामने

 नहीं  रखा  ।  fas  ag  बताया  है  कि  तमाम  दुनिया में  कृष्णा  श्र  गोदावरी  के  पानी  से  बिजली

 कौर  पानी  देंगे  कौर सब  कुछ  देंगे  ar  wins  उन्होंने रखे  हैं  पालियामेंट  के  सामने  ।  मैं  प्रार्थना

 करता  हूं  इस  तरह  के  भाषण  करके  दूसरों  हक  छीनने की  कोई  वजह  नहीं  है  म्यार  उनको

 ऐसा  कहने का  कोई  हक  नहीं हो  सकता

 श्रीमती  यशोदा  wet  :  सारी  दुनिया  को  तो
 देने

 के  लिये  उन्होंने नहीं  कहा  ।

 श्री  कि  स्वामी
 :

 माननीय  लेडी  मेम्बर  शान्ति
 से  सुनें  भावना  में

 न  गुलाटी

 कमीशन  ने क्या  कहा है  ।  इस  मिनिस्ट्री ने  २३  मारे  को  निर्णय  लिया  था  उस  दिन  को  मैं  ग्रसने

 लोगों के  लिये  उस  faa  एरिया  के  भाइयों  के  लिये  काला  दिन  मानता हूं  ।  २२-३४

 मिलियन एकड़  तमाम  विमिन  एरिया  है  भ्र ौर  कृष्णा  कौर  गोदावरी  का  जो  के  कैचमेंट  एरिया में  है

 इस  में
 से  मंसूर  में  ४४  ६१३  कायर  माइल  है  कौर  इसके  बाद  स्कारसिटी  एरिया  देखा  जाए

 तो  एपी  कंचमेंट  केन्द्र  जो  दामन  में  आता  वहू ५५  पर  सेट  ys  परसेंट

 हमारा  स्कारसिटी  एरिया  रहते  हुए  ale  इसका  हक  रहते  हुए  मैं  प्रिये  दोस्त  Fo  एल०  राव

 से  कौर  लेडी  मेम्बर  महोदया  से  पूछना  चाहता हं  कि  क्या  हम  अपने  घर  के  पानी  का  इस्तेमाल

 भी  नहीं  कर  सकते  ag at  ऐसी  बात  हुई  कि  हमारे घर  की  बावली  का  पानी  दूसरे घर  का
 आदमी  तोले  जाये  लेकिन  हम  इस्तेमाल न  कर  सकें  ।  कया  यह  वाजबी  मैं  यह  सवाल

 लोक  सभा  के
 सामने

 मामूलो  सवाल  के  तौर  पर  रखना  चाहता हूं  ।
 जितने  भी

 यहां  आंकड़े पेश

 किये  गये  हैं  उनको  छोड़ता हूं

 इस  द्वारा में  सन्  १९५१  के  एग्रीमेंट के  बारे  में  बार  बार  कहा  जा  रदा  है  ।  क्या  है  यह

 १९४१  का  एग्रीमेंट  ?  इस  एग्रीमेंट  के  द्वारा  हमारे  भाइयों  के  हुक  पर  पत्थर  डाल  कर  स्टेटमेंट
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 धौर  एलोकेशन किया  है  ।  इतने  तमाम  इंजीनियर  होते  हुए  इतना  रुपया  खच  करने  के  बाद  ऐसा

 निर्णय  कयों  लिया  गया  इसका  रीजन  नहीं  मालूम  होता  ।  बड़े  बड़े  लोगों  ने  इस  एग्रीमेंट  को

 फिक  है  ।  मैं उस  एग्रीमेंट  पर  मिनिस्टर  की  कमेंट  को  पढ़ता  हूं  ।  PER  के  समझौते

 के  सम्बन्ध  में  विधि  मन्त्रालय  ने  यह  राय  दी  है  कि  यह  समझौता  वैधानिक  रूप  से  अप्रभावी  भोर

 अदूरदर्शी  एटारनी  जनरल  से  ज्यादा  बड़ा  कौर  कौन  हो  सकता  है  हिन्दुस्तान  में  जो  इस  बारे  में

 सर्दी  दे  सके  ।

 फिर  ७  इसमें  लिखा  है  भारत  के  महाधिवक्ता  ने  भी  यही  राय  दी  है उन्होंने  कहा  है  कि  इसें

 aa  मान  लिया  जाये  एटार्नी  जनरल  के  इन  रिलायंस  के  बाद  सन्  १९५१ का  ag  एग्रीमेंट

 मिट्टी में  मिल  गया  है  ।  क्या  इसी  तरह  से  यह  सरकार  नेपाल  इंटीग्रेशन  करना  चाहती  है
 ?

 श्राप  पानी

 को  वहां  ले  जाना  चाहते  हैं  जहां  पर  प्राप्त  SoM  परसेंट  तक  इरीगेशन  हो  रहा  है  ।  भ्रान्ति  के  लिए

 झगर  पानी  ले  जाते  हैं  तो  हमें  उसके  लिए  कोई  ऐतराज़  नहीं  है  लेकिन  वह  दूसरों  की  कोस्ट  पर
 न

 ले  जाया  जाय  ।  ग्राम  के  वास्ते  पानी  का  फेयर  शेयर  दिया  जाय  तो  हमें  कोई  ऐतराज़  नहीं

 जो  प्रोजेक्ट्स  उन्होंने  शुरू  किये  हैं  उनके  लिए  मैं  उनको  बधाई  ही  दूंगा  ।  लेकिन  यह  ज़रूर  कहना  चाहूंगा

 कि  हमारे  कर्नाटक  के  जिलों  के  वास्ते  बेइंसाफी  तो  न  की  जाय  ।  स्टेट्स  रिग्रारंगनाइजेशन  के  पहले
 कर्नाटक

 के  तीन  जिले
 जो  कि

 हैदराबाद  में  थे  शौर  चार  महाराष्ट्र  में  थे  उनके  इंटरेस्ट  ने  बहुत

 सफर  किया  है  |  उस  हमारे  इंटरैस्ट  को  कोई  देखने  वाला  नहीं  था  ।  चूंकि  हम  माइनॉरिटी  में  थे

 इसलिए यह  हमारी  बदक़िस्मती  रही  कि  हमारे  इंट्रस्ट  ने  सफर  किया  ।  इसके  लिए  मैं  सदन  के  सामने

 कुछ  जिलों  के  इरीगेशन  के  ऑ्रांकड़े  रखना  चाहता  हूं  —

 महाराष्ट्र  में  सतारा  सांगली  के  इरीगेशन  का  परसेंटेज  इस

 प्रकार  है  a

 ५"  ८
 परसेंट  है

 ।
 पुना

 ८  ५  परसेंट  है
 ।

 शोलापुर  ६
 *

 ७
 परसेंट  है  ।  सतारा

 ११  ६  परसेंट  है  और  सांगली  ५*७  परसेंट  है  ।  मंसूर  के  जिलों  का  परसेंटेज

 सेशन  का  इस  प्रकार  है

 बेलगांव  ६
 '

 १  परसेंट  है  ।  बीजापुर  १  €  परसेंट  गुप्ता  १  ४
 परसेंट  रायचूर

 १'२  परसेंट  है  प्रो  घार वार  ७*  ४  परसेंट  है  ।

 श्रीनगर  प्रदेश  के  जिलों  में  इरीगेशन  का  परसेंटेज  इस  प्रकार  है

 ३६  €  गुंटूर  कृष्णा  ३५
 *  ४०

 परसेंट  नलगोंडा  rs
 '

 ३  परसेंट है  ।

 मद्रास  में  इरीगेशन  का  परसेंटेज  इस  प्रकार  है

 चिंगलपेट  OX *  १  परसेंट एस०  ४७  ४  परसेंट  |

 इन  भ्रांकड़ों  को  देखने  कौर  मुकाबला  करने  से  मालूम  हो  जायगा  कि  आ्रान्ध्र  प्रदेश  Ae  मद्रास

 art  कोस्टा  डिस्ट्रिक्ट  पर  इररीगिदान  की  सुविधा  झ्र  बढ़ाना  चाहते  हैं  जहां  कि  पहले  से  ही
 ४०

 परसेंट  से  लेकर  ७४५  परसेंट  तक  इरीगेशन  की  सुविधा  मौजूद  है
 ।

 पानी  के  इस  तरह  के  नामुनासिब

 बंटवारे  से  मैसूर  के  जिले  जहां  कि  इरीगेशन  की  सुविधा  पहले  से  काफी  कम  है  १  से  लेकर ७

 परसेंट  तक  है  वे  बिल्कुल  हमेशा  के  लिए  हाई  ate  ड्राई  रह  जायेंगे  ।  अगर  दायर  के  हिसाब  से

 पानी  श्राप  पहुंचायें  तो  मुझे  कोई  ऐतराज़  न  होगा  ।  झगर  कहीं  के  लिए  श्राप  १०,  २०  टी ०  एम ०  सी ०
 अधिक

 भी  पहुंचाये  तो  भी  एतराज़  न  होगा  लेकिन  जहां  वाजिबी  तौर  पर  अब  कौर  महाराष्ट्र  के

 जिलों  को  इरीगेशन  की  सहूलियत  मिलनी  चाहिए  ag  नहीं  दी  जाती  हे  कौर  प्राकार  प्रदेश  को  इस  तरह

 से  फरार  दर्रीगंशन  के  बेनिफिशल  दिये  जा  रहे  हैं  तो  यह  तो  सरासर  ना इंद्रा फी  हमारे  साथ  बर्ती  जा
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 [.  श्री  स्वामी  ]

 रही है
 ।

 जहां  हमारे  के  उन  जिलों  को  १६०० टी  ०  एम
 ०  eto  फानी  मिलना  चाहिए  था

 २००  टी०  एम०  सी ०  ही  मिल  जाता  तब  भी  हमें  सन्तोष  हो  जाता  लेकिन  हमें  केवल  ६००  Ae

 एम०  सी
 ०

 ही  दिया  जा  रहा  हे
 ।

 आन्ध्र  बालों  को  इस  तौर  से  ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियत  दी  जा  रही

 है  और  हम  लोगों  के  साथ  सरासंर  नाइंसाफी  की  जा  रही  है
 ।

 इस  तरह  के  भ्रनुचित  बंटवारे  सें  वहां  की

 जनता  में  करती  सन्तोष  फैलना  बहुत  स्वाभाविक  है
 ।  इस

 अवसर
 पर

 मैं  इस  श्रारबिटरैरी

 दान  के  खिलाफ़  प्रोटेस्ट  करना  चाहता  हूं
 ।

 मैं  लोकसभा  में  इसका  पुरजोर  विरोध  करता  हूं  तथा

 लय  ने  इस  पेम्बन्ध  में  जो  कुछ
 किया  उससे  सहमति  प्रगट

 करता  हूं  ।  इन॑  बातों  को  राजनैतिक

 दवावों  के  राडार  पर  निश्चित  किया  जाता

 इसके  भ्र लावा  मैं  हाउस  के  सामने  एक  ate  चींज  रखना  चाहता  हूं  ।  गुलाटी  कमीशन  ने  भी

 अपनी  रिपोर्ट  में  जो  सिफारिशों  की  हैं  उनके  खिलाफ  का  निर्णय है
 ।

 गुलाटी  कमीशन  ने  यह
 कहा  था

 प्रतिवेदन  में  दिये  गये  तथ्यों तथा  भविष्य  में  किये  जाने  वाले  सर्वेक्षणों  के  are  पर

 ६  महीनों  के  भीतर  विषय  कर  सकना  सम्भव  होगा  कि  गोदावरी  से  फानी

 के  बहाव  को  बदलने  के  फलस्वरूप  नाग़राजुनसागंर  परियोजना  में  कौन  कौन  से

 कार्य  किये  जा  संकते
 »)

 az  झगड़ा  aa  नहीं  बल्कि  इसको  चलते  १२  साल  हो  गये  लेकिन  सरकार  ने  इसके  लिये

 कोई  एसा  कोग्नारडिनेटेड प्लान  तैयार  नहीं  ६  महीने  की  तो  बात  ही  दूर  जिससे कि  यह

 मामला  न्यायपूर्ण  ढंग  से  हल  हो  जाये  ।  इसीਂ  तरह  से  रिहाई  के  सवाल  को  लेकर  उत्तर  प्रदेश  कौर

 मध्य  प्रदेश  के  नीचे  झगड़ा  चल  रहा  है  कौर  वह
 भी

 काफ़ी  साल  से  चल  रहा  है
 |

 उस  झगड़े  कोहल  करने

 के  लिए  भी  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  डा०  Fo  Fo

 राव  ने  एक  इंजीनियर  की  हैसियत  से  जो  यह  दावा  किया  कि  यह  नेशनल  प्लान  के  बारे  में  डिसीशन है

 तो  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  यह  ॒  निर्णय  योजनाश्रों  के  ara  पर

 नहीं  किया  गया  है  श्नपितु  यह  ares  की  योजनाओं के  पर  किया  गया  eT  मन्त्रालय की

 मनमानी है  ।

 सारणी  से  यह  aT  ज्ञात  होगा  किं मे द्रास तथा  प्रदेश  में  सिंचाई  का  प्रतिशत
 ४०

 से  ७५
 तक  हैं  जब  कि  मंसूर  में  यह

 प्रतिशत १  से  तक  हैं  ।  इस  प्रकार  भविष्य  में  भी

 यही  रह  जायेगा  ।  मं  आखिर  में  पुनः  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  पर  दुबारा  गौर  किया  जाय  शौर

 इस  पर  फिर  से  एक  नया  डिसीजन  लिया  जाय  |

 खाडिलकर
 :  मैं  सिचाई  ate  विद्युत  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सामान्य  बातों  पर  प्रकाश

 डालना  चाहता  था  तथापि  दुर्भाग्य  से  कृष्णा  तथा  गोदावरी  के  जल  के  सम्बन्ध  में  विवाद  उत्पन्न  हो  गया

 है  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  चाहता  हूं

 के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  मन्त्रालय  ने  ७
 महीने  तक  कोई  कार्य  नहीं  किया

 |

 इसके  सिंचाई  तथा  विद्युत्  मन्त्रालय  सम्बन्धित  मंत्रियों  ने  ह  निर्णय
 कर

 लिये

 कौर  किसी  निश्चित  सिद्धान्त  का  प्रतिपादन  नहीं  किया
 ।

 निस्सन्देह  गुलाटी  आयोग  ने  बहुत
 प्रच्छा

 काएं  किया  तथा  area  पर.त्तिष्पक्षता  से  विचार  किया  ।

 दुख  ay  विषय  है  किः  सभा  में  सभीਂ  अपने  प्रादेशिक  हितों को  सामने  रख  कर  भरने  पक्ष  का

 प्रतिपादन  कर  रहे  हैं  यहां  तक  किं  साम्यवादी  दल  की  एक  महिला  सदस्या  जो  mal  थोड़ी  देर

 पहिले  कोली  ने  refers  Tae  पर  अपने  पक्ष  का  समन  किया

 |

 ait  में
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 तथापि जल  वितरण  की  समस्या  को  केवल  टैक्निकल  दृष्टि  से  देखना  ही  उचित  नहीं  है  हमें

 सामा  जीके  तथा  sie  दृष्टिकोण  से  भी  देखना  चाहिये
 ।

 कई  इंजीनियर  जो  उसे  इस  दृष्टि  से  नहीं

 देखते  वे  गलती  कर  जाते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  पुना की  गोखले  संस्था ने  समस्या  को  wa  नये

 दृष्टिकोण  से  देखा  है  ।  आपने  जो  ८००,  ६००  ४००  टी  ०  एम०  सी
 ०

 के  अनुपात

 किया  है  वह  किस  प्राकार  पर  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  महाराष्ट्र-कर्नाटक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  वह  नदी  के  ऊपरी  भाग  में  है  वहां  भ्रधिकांश

 सुखा  पड़ा  रहता  है  तथा  सिचाई  का  प्रतिशत  भी  केवल  १  प्रतिशत  हैरत  ग्राहको इस  दष्टि से से  कर्ना

 टक  के  दावे  को  देखना  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  महाराष्ट्र  का  सम्ब  भ  वहाँ  कूल  ५  प्रतिशत  भूमि  सींची  जाती  है  ate  सिंचाई

 क्षमता  २०  प्रतिशत  है  ।  चारों  में  पहले  ही  ae  सीमा  पार  की  जा  चुकी  है  ?  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 है  ।  संबंधित  मंत्रालय  कहता  हे  कि  oe Si  कां  करार  भ्र प्रभावी  जेसा  ही  है  ।  किन्तु  वास्तव  में  ऐसा

 नहीं  है  कौर  यह  करार  P&oy  तक  लागू  किया  जायेगा  |  इसका  यह  we  हुआ  कि  वर्तमान  पीढ़ी

 की  समस्या को  मंत्रालय  झ्रागामी  पीढ़ी  के  लिए  रख  रहा  है  ।  क्या  सभा  इस  प्रकार  के  प्राइम-संतोष

 रुख  को  उचित  समझती  है  ।  प्रतिवेदन  में  समस्त  सफलताओं  का  श्रेय  मंत्रालय  को  दिया  गया

 है  ।  सदस्य  भी  मंत्रियों  की  प्रदांसा  करते  हैं  ।

 अब  मैं  विद्युत  उत्पादन  पर  जाता  हूं  जो  पानी  का  एक  वैकल्पिक  उपयोग  हैं  ।  पानी  का  उपयोग
 करते समय  श्राप  को  लाभ  शर  का  अनुपात  निकालना  पड़ता  है  ।  इस  पहलू  पर

 भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  नदियाँ  प्रकृति  की  देन  हैं  ।  हमें  यह  चाहिए  कि  इस  देन  का

 उपयोग  was  लिए  भर  भावी  पीढ़ी  के  लिए  fer  प्रकार  करें  ।

 कोयना  में  ६६  करोड़  रुपये  की  लागत  से  AN)  ५  टी  ०  एम०  सी०  विद्युत  उत्पन्न  हो  सकती

 है  ।  योजना  आयोग  ने  भी  यही  कहा  ह  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  प्रिया  जहाँ  कोयला  उपलब्ध

 नहीं  जलविद्युत  तापीय  fara  से  सस्ती  होती  इस  लागत  पर  १  करोड़  रुपये  से  भी  ates

 atta  लाभ  हो  सकता  ह  ।  इस  प्रकार  लाभ  कौर  परिव्यय  का  अनुपात १.  १७  प्रतिशत है  ।

 कहने  का  at  यह  हुआ  कि  पश्चिम  की  कौर  मोड़  देने  से  पानी  व्यर्थ  नहीं  जायेगा  ।  यह  पानी

 महा  राष्ट्र  के  उद्योगों  के  कायें  में  जायेगा  ।  मंत्रालय  को  चाहिये  कि  इस  बातਂ  को  ध्यान  में  हुए

 इस  पर  पुर्नविचार करे  ।  मुझे  ata  हे  कि  मंत्रालय  इस  में  किसी  स्थायी  समझौते  पर

 पहुंचेगा ।

 श्री  ster  सभापति  ने  सारे  सदस्यों  का  भाषण  ध्यान  से

 सुना  ।  सब  ने  इस  जल  समस्या  के  ऊपर  ग्रसने  राज्यों  का  समर्थन  किया  है  ।  मुझे  इस  बात  को

 देख  कर  अत्यन्त  हुआ  ।  क्योंकि  यह  सक्रिय  मंच  है  ।

 मैं  इस  समस्या  पर  भिन्न  दृष्टिकोण  से  विचार  करता  हूं  ।  यह  सच  है  कि  हमें  प्रान्तीय

 छात्रों  को  दूर  करना  है  कौर  देश  के  समस्त  पिछड़े  प्रदेशों  के  उचित  विकास  का  ध्यान  रखना  है  किन्तु

 मह  राष्ट्रीय  संसाधनों  के  विकास  ह  को  हानि  पहुंचा  कर  नहीं  होना  चाहिये  ।  सरकार  को  केवल

 इसी  बात  का  ध्यान  रखना  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  सरकार  ने  इस  समस्या  के  विषय  में  सोचा  तक  नहीं

 जबकि  यह  गत  १०  वर्षों  से  हमारे  सामने  है  ।  मुझे  कनेडी  प्रशासन  की  बात  re  है  जब

 उन्होंने एक  नीग्रो  लड़के  के  प्रवेश  के  लिए  सेनिक  शक्ति  का  उपयोग  किया  था  ।  हमारी  सरकार

 को  भी  चाहिए  कि  समस्त  पक्षों  की  बात  सुन  कर  एक  ऐसे  पर  पहुंचे  जो  राष्ट्रीय  संसाधनों
 के

 विकास  के  लिये  ट्वतिकारी हो  ।
 —_—  $$

 मल  झिरमी  में
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 यह  कहा  गया  है  कि  इस  सरकार  में  यह  मंत्रालय  may  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  सिंचाई  we

 विद्युत्  के  सम्बन्ध  में  काय  करता  है  जिन  पर  राष्ट्र  का  विकास  ate  भावी  समृद्धि  निर्भर  करती  है  ।

 इसलिये  हमें  इस  बात  का  घ्यान  रखना  है  कि  यह  मंत्रालय  उचित  प्रकार  से  कार्य  करे  ।  हमारे देश  की
 ७०  प्रतिशत  जनता  खेती  पर  निभंर  है  ।  कृषि  के  विकास  के  बिना  देश  का  विकास  नहीं  किया  जा

 सकता  |  इस  के  लिए  यह  श्रावक  है  कि  हम  अपनी  सिंचाई  क्षमता  के  विकास  पर  जोर  दें  ।  हमें

 ey  है  कि  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  द्वारा  इस  क्षेत्र  में
 हमने  प्रगति  की  है

 ।
 इस  क्षमता  का  उचित  उपयोग

 भी  किया  जा  रहा  है  ।

 इसी  प्रकार  विकास  के  लिए  विद्युत्  भी  अत्यावश्यक  है  ।  जब  तक  हम  विद्युत  का  विकास  न

 करें  तब  तक  मुझे  भय  है  हम  भ्रपने  देश  का  प्रौद्योगिक  विकास  करने  में  सफल  नहीं  हो  aaa  ।  कृषि

 के  सम्बन्ध  में  केवल  जल  ही  पर्याप्त  शेष  था  प्रबन्ध  कृषक  स्वयं  कर  लेगा  ।  इसी

 प्रकार  च्युत  उपलब्ध  करवाने  के  पश्चात  उद्योग  का  भी  विकास  सरल  हो  जायेगा  ।  यदि  ग्रामों

 में  ५. वत ४  पर्याप्त  मात्रा  में  उबलब्ध  कर  गई  तो  वहाँ  लघु  उद्योगों  का  विकास  होगा  ate  सारा

 देश  समुद्र हो  जायेगा  |  मैं  चाहता  हुं  कि  मंत्रालय  इस  ध्यान  दे  प्रौढ़  समस्त  संभव  च्  संसाधनों

 फा  उपयोग करे

 गुजरात  में  दो  बड़ी  नदियां  नर्मदा  are  ताप्ती  हैं  ।  उन  पर  भ्र भी  बाँध  नहीं  बनाये  गये

 गुजरात  में  सिचाई  क्षमता  पर्याप्त  नहीं  है  ।  निंदा  और  उठाई  परियोजनाओं  का  काय  प्रारभ  कर

 दिया जाना  चाहिए  ।  मंत्रालय का  नदी  बोर्ड  स्थापित करने  का  विचार  है  ।  यह  प्रावय्यक  हे  डा०

 छ०  ल०  राव  का  कथन  ह  कि  ताप्ती  और  माही  नदियों  के  लिए  नदी  की  आवश्यकता  नहीं

 मैं  उन  के  इस  कथन  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकता  ।  उन्होंने  नमंदा  के  लिए  भी  एक  नदी  प्राधिकार  की

 झावइयदता  पर  जोर  दिया  है  ।  इस  कार्य  में  शीघ्रता  की  जानी  चाहिए  ।

 गोदावरी को  ताप्ती  से  मिलाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  जमुना  को  भी  नमंदा  से  मिलाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  यदि  यह  परियोजनाओं  पण  हो  जायें  तो  परिवहन  की  बहुत  सी  कठिनाइयाँ  दूर  हो  जायेगी  कौर

 इस  से  देश  के  पश्चिमी  ate  पूर्वी  दोनों  प्रदेशों  को  लाभ  पहुंचेगा
 ।

 थ्री  यमुना  मंडल  सभापति  कभी  are  ने  देखा  कि  गुलाटी

 कमिशन  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यगण  बहुत  ज्यादा  जोर  लगा  रहे  थे  ।  उस  के  पीछ  केवल  वहीँ

 की  जनता  की  भूख  मिटाने  भूख  के  खिलाफ  संग्राम  करने  की  भावना  जिसको  विपक्षी  लोर

 प्राविशलिज्म
 या

 रीजनलिज्म  की  भावना  कहते  हैं  वहं  नहीं
 थी  ।

 हर  इलाके  के  लोग  चाहते  हैं  कि

 वहाँ  भूख  से  संग्राम  करने  में  हम  सफल  इस  काम  को  करने  में  यहँ  मंत्रालय  age  उद्योग शील

 रहा

 महोदय  पीठासीन  हुये  |]

 जब  प्राय  इस  मंत्रालय  के  काम  को  देखेंगे  सन्  १६५०-५१  से  लेकर  प्राज  तक  के  अर्थात  CRLF ब

 इर  तंक  के  काम  का  मिलान  करेंग  तो  are  को  पता  चलेगा  कि  यह  बिल्कुल  एक  नया  देश  बन  गया

 है  ।  प्यार  श्राप  इस  के  फिगसं  को  देख  तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि  जहाँ  PeYo—4¥? T HOT में  करीब

 ३७००  गाँवों  के  लोग  बिजली  की  बात  सुनते  थे  वहाँ  सन्  १६६०-६१  प्रकट  उस  का  गुना

 से  often  हो  गया  ate  ae  संख्या  कई  हजारों  में  परिणत  हो  गई  है  ।  जब  भी  हम  चुनाव  के  क्षेत्र  में

 जाते  तो  हमारे  काँग्रेस  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  नदी  घाटी  योजनाओं  के  बारे  में  बात
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 दूसरे  पक्ष  के  लोग  कहा  करते  थे  कि  वह  सब  बात  कागजी  बातें  उन  में  वास्तविकता  ज्यादा

 नहीं है  ।  लेकिन  पिछले  दस  बारह  सालों  में  हमारी  राष्ट्रीय  सरकार  में  विश्वास  करने  वालों  ने  सारी

 दुनियाँ  को  दिखला  दिया  कि  यह  देश  कितना  बढ़  सकता  है  और  तेजी  के  साथ  आगे  चल

 सकता  है  ।  amt  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  इतने  बड़े  सैकड़ों  वर्षों  से  शोधित

 भूखे  में  दस  सालों  के  भीतर  जो  कुछ  हम  कर  सकते  दुनिया  में  उस  का  कोई

 दूसरा  उदाहरण नहीं  हैं  ।

 %  सब  से  ज्यादा  बिहार  के  उन  क्षेत्रों  की  कौर  से  इस  मंत्रालय  को  gars  जो  एकदम

 बाढ़  पीड़ित  क्षेत्र  थे  ate  जहाँ  के  हजारों  गाँव  बरसात  के  दिनों  में  पानी  में  गईं  रहा  करते  थे
 ।

 उन  के

 लिये  इस  मंत्रालय  ने  कितना  बड़ा  काम  किया  है  ।  उसने  देश  की  करीब  ७०  लाख  एकड़  जमीन  को  राज

 तक  बचाया  ५७  जोकि  बिल्कुल  खत्म  होने  को  थे  उनको  बचाया  है  करीब  ४३५२

 गाँवों  को  बचाया  गया  है  कौर  रोज  रोज  इस  काम  में  हम  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  हम  ने  खासकर

 बिहार  के  इलाके  में  देखा  कि  वहाँ  के  लोग  पानी  में  तैरा  करते  मलेरिया  में  परेशान  रहते  थे  ।

 are  वहाँ  एक  दूसरी  ही  दुनियाँ  बन  रही  है  ।  वहाँ  पर  काम  बहुत  ज्यादा  हो  रहा  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  है  ।  लेकिन  इस  के  साथ  यह  भी  जरूर  है  कि  ol  बहुत  काम  करना  बाकी

 कर  दो  चार  बातें  ऐसी  जैसाकि  रिपोर्ट  में  भी  दिया  गया  जिन  को  देख  कर  कुछ  चिन्ता  मी

 होने  लगती  है  ।  देखने  में  तो  यह  एक  छोटी  सी  बात  लगती  है  कि  बंगाल  में  फरक्का  बैराज  बन

 रहा  लेकिन  वह  बहुत  जरूरी  है  प्रौढ़  उस  को  बनना  ही  चाहिये  ।

 इसके  साथ  साथ  हंस  ने  देखा  इस  रिपोर्ट  में  कि  फूली  प्रोजेक्ट  का  बड़ा  पावर  हाउस  भी

 पाकिस्तान  में  बन  रहा  है  ।  इस  का  नतीजा  यह  होगा  कि  बंगाल  का  एक  बहुत  बड़ा  हिस्सा  पानी

 we  हो  जायगा  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  हम  लोगों  ने  बराबर  इस  के  खिलाफ  प्रोटेस्ट

 विरोध  पत्र  प्रस्तुत  किया  है  ताकि  इससे  हमारी  जनता  की  रक्षा  हो  सके  ।  प्रौढ़  भी  बहुत  सी  बातें  हैं

 जिन  में  हम  लोग  काफी  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  इंडस  ated  ट्रीटी  के  मुताबिक

 हम  लोग  काफी  धन  भी  भाई  एम०  एक०  जमा  कर  रहे  हैं  कौर  सेकड़ों  करोड़
 रुपये

 देने  के  लिये

 कटिबद्ध  हैं  ।  इन  सब  बातों  का  देख  कर  are  में  कहता  गलत  न  होगा  कि  sa  काफी  प्रगति

 के  रास्ते  पर  ate  किसी  भी  तरह  हम  लोगों  के  लिए  घबराने  की  जरूरत  नहीं है

 गत  २६वीं  १९६२  के  बाद  से  हमारे  देश  की  स्थिति  sae  कुछ  बदली  है

 कालीन  स्थिति  के  कारण  ।  २६वीं  अक्तूबर  के  बाद  से  हम  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  जो  हमारी

 जरूरी  योजनायें  हैं  सिफ॑  उन्हीं  को  चालू  रक्खा  जाय  ।  कुछ  ऐसी  योजनायें  हैं  जिन  को  बन्द  करने

 की  बात  सोची  जा  रही  है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मंत्रालय  पुनः  उस  पर  विचार  करेगा
 ।

 खास  कर  बिहार

 के  बारे  में  जब  श्राप  जोकि  आबादी  के  हिसाब  से  हिन्दुस्तान  में  दूसरे  नम्बर  का  राज्य  माना

 जाता  है  जिस  की  झ्राबादी
 ४

 करोड़  ६८  लाख  तो  पता  चलेगा  कि  जब  से  उन्हें  पता  चला

 है  कि  परिश्रमी  कोसी  की  नहर  को  तेजी  से  नहीं  चलाया  तब  से  वे  बहुत  ज्यादा  घबराहट

 में  पड़  गये  हैं
 ।

 इसलिए  मैं  विशेष  कर  इस  मंत्रालय  से  कपिल  करूंगा  कि  बिना  जनता  को  सताये

 जिन  के  लिए  ara  यह  चाहते  हैं  कि  भूख  से  संग्राम  किया  इस  उर्वर  भूमि  में  बिहार

 की  भूमि  बड़ी  उबर  अगर  इस  वेस्टनें  कोसी  कैनाल  कोसी  को  ले  कर

 तो  ra  के  मामले  में  हेम  काफी  at  बढ़  सकते  हैं  ate  उपज  को  काफी  बढ़ा  सकते  हैं  ।  तक

 उत्तर  बिहार  के  इलाके  में  जो  भी  काम  हुआ  मैं  नहीं  कहता  कि  वह  सही  नहीं  वहं  बहुत

 सही  gal  लेकिन  इस  इलाके  की  जेजी  को  देखते  उस  की  उबरता  को  देखते

 हुएं,»  अगर  श्राप  पश्चिमी  कोसी  नहर  को  लेकर  चलते  हैं  तो  वहीँ  पर  काफी  उपज  बढ़ा
 सकते

 हैं  ।
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 मैं  एक  दूसरी  बात  कोसी  योजना  के  बारे  में  ste  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  हम

 बराबर  डरते  रहते  हैं  कि  are  कोसी  बैराज  की  सिल्ट  को  रोकने का  इन्तजाम

 नहीं  gar  तो  उसकी  शक्ति कम  हो  सकती  ate  शायद  बीस  साल  के  बाद  वह  दराज काम

 का  ही  न
 रह  जाय

 ।
 इसलिये  में  इस  मंत्रालय  से  यह  कपिल  भी  करूंगा  कि  ag  ऐसा  काम  करे

 जिस
 से  उस  की  लाइफ़  बढ़े  क्योंकि  यह  ait  बंगाल  के  सब  इलाकों  के  लिये  पावर  भी

 देने  वाला  है  ।  इस  की  जिन्दगी को  बढ़ाने  के  इस  की  य  टीजीटी  को  बढ़ाने  के  झप

 face  चेकिंग  स्कीम्स  के  सम्बन्ध में  जो  इन्वेस्टिगेशन  कर  रहे  हें  उस  में  जरा  भी  ढील  न  लाई

 उस  को  जरा  भी  कम  न  किया  जाय

 दूसरी  बात  में  नेपाल  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  वहां  राजपुर  नहर  के  सम्बन्ध  में

 तरह  तरह
 की

 बातें
 हो

 रही  ह  ।  हमें यह  जान  कर  बड़ी  खुशी  हुई  कि  गंडक  योजना  के  सम्बन्ध  में

 महाराज  साहब  ने  wa  यह  निश्चय  कर  लिया  है  कि  चूंकि  यह  दोनों  मित्र  देशों  के  लिये  काम

 की  चीज  इसलिये  इस  काम  कों  बहुत  meet तरह  से  चलाया  जाय I

 इस  सदन  में  बार  बार  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।  सचमुच  वह
 इलाका  बिहार  का  इलाका  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  ज्यादा  पिछड़ा  है  ।  जसा  कि  हमारे

 श्री  प्र०  शर्मा  जी  ने  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  साथियों  ने  ate  विश्वास बाबू  ने  इस

 इलाके में  बहुत  घनी  भ्राबादी है  प्रौढ़  यहां  की  जनता  गरीब  है  ।  इस  इलाके  के  लिए  जो  गंडक

 योजना  चालू
 की

 गयी  है
 उस

 के  लिए  हम  नेपाल
 के  महारा जा  महेन्द्र के  बहुत  आभारी  है  कि  उन्होंने

 इस  काम  में  अपना  सहयोग  दिया
 ओर  इस  प्रकार  दोनों  देशों

 की
 मित्रता  को  शर

 सी
 दूर

 किया है

 इसी  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  जब  तक  एक  मंत्रालय  का  दुसरे  मंत्रालय  के  साथ

 समन्वय  नहीं  होगा  तब  तक  अच्छा  काम  नहीं  चल  सकता  ।  में  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की

 किताब  में  fas  मिल्स  का  जिक्र  देखा  देश  में  ऐसे  बहुत  से  निर्जन  इलाके  है  जहां  ग्रुप

 पानी  नहीं  ले  जा  सकते  |  राज  के  यग  में  उन  इलाकों  के  लिए  कोई  हालत  देश  जसी  fae

 मिल्स  का  सुझाव  दे  तो  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  यह  बहुत  की  बात  है  ।  हमारा  देश

 बहुत  विशाल  है  ate  इस  में  भिन्न  भिन्न  परिस्थितियां  वर्तमान  ह  ।  कौर  उनके  लिए  भिन्न  भिन्न

 प्रकार  के  हल  खोजने  चाहिएं  ।  सरकार को  चाहिए  कि  सायंटिफिक  कौर  इंडस्ट्रियल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट

 के  जिम्मे  इस  प्रकार  पिछड़े  क्षेत्रों  मैं  मिलਂ  लगाने  के  काम  की  जिम्मेवारी दे  ।  में  चाहता

 हूं  कि  इधर  ध्यान  दिया  जाये  ।

 मैं एक  बात  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  का  समय  हो

 भीं  यमुना  प्रसाद  मंडल
 :

 समाप्त  करता  हूं|

 समिति  की  तीसवीं  रिपो  में  मैंने  देखा है  कि  करीब  करोड़  रुपये  का  कोई

 हिसाब  ही  नहीं  दिया  गया है  ।  यह  केसी  बात  है
 ?  जिन  राज्यों  को  भाप

 रुपये  देते  है  वे  उसका  हिसाब  नहीं  देते  और  अपनी  रिपो  भी  उस  के  में  नहीं  देते  इस

 देख के  लिए  at  करोड़  रुपया  बड़ी  चीज  है  ।
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 दूसरी  बात  मैं  1...  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  के  बारे  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  पांच  साल  में  १३७

 ७०,  wm  गयी  है  ate  पड़ी  पर  पांच  साल से  उसकी  बैठक  ही  नहीं हुई  जिससे  उन

 दरखास्तों पर  कानून  के  सम्बन्ध  मंडोर  रूल्स  के  सम्बन्ध  मैं  निर्णय  किया  जा  सके  ।

 इन  सब  बातों को  कहते  हुए  में  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  काफी  काम  किया

 है  प्र  इस  प्रकार  देश  को  भाग  बढ़ाया है  ।  इसी  रफ्तार से  हम  चलते  रहे  तो  मुझे  राशा

 हैं  कि  हम  बहुत  जल्दी  प्रो  बढ़  जाये  ।

 शी  करु थि रमण  :  मैं  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  मांगों  का

 समर्थन  करता हूं
 दौर  भाखड़ा-नंगल  इरादी  बड़ी  परियोजनाओं  का  निर्माण  करने  वाले  कुदाल

 नियमों को  बधाई  देता  हूं  ।

 कृषि के  लिये  सिंचाई  कौर  विद्युत  दोनों  श्रावश्यक  हँ  ।  हमने  पहली  दूसरी

 वर्षीय  योजनाओं  में  सिचाई  के  क्षेत्र  में  age  श्रमिक  प्रगति  की  है  ।  तृतीय  योजना  में  हमਂ  इस  क्षेत्र

 मैं  ्र  अधिक  प्रगति  कर  ws

 किन्तु  केवल  बांधों  शर  हों  का  निर्माण  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  दन  का  पूरी  तरह

 उपयोग  भी  करना  चाहिये  ।  देश  मैं  ३०  प्रतिशत  कृष्य  भूमि  किन्तु  वह  भी  सारी  खेती  के

 कार्य  में  नहीं  प्रा  रही
 ।

 यदि  कृषकों  को  उचित  समय  पर  विद्युत  उपलब्ध  करा  दी  जाये  तो  इसका
 उपयोग  किया  जा  सकता है  ।

 गुलाटी  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  कुछ  विवादों  ने  जन्म  लिया  है
 ।

 नदियां  केवल  एक  ही

 राज्य  तक  सीमित  नहीं  एक  राज्य  में  जलधारा  होती  है  तो  दूसरी  में  जलागम  क्षेत्र  ।

 इसलिये सब  नदियां  केन्द्र की  ही  हू  ।  इसलिये  समस्त  नदियों  के  लिये  एक  केन्द्रीय  बोर्डे  होना

 चाहिये  पृथक-पृथक  नदी  जोड़ों  की  आवश्यकता नहीं  ।  केन्द्रीय  बोर्डे  के  निर्णय  पर  ही  कारे
 किया  जाना  चाहिये  ।  तब  यह  जल  विवाद  हमेशा  के  लिये  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 गुलाटी  आयोग  ने  मद्रास  राज्य  के  लिये  १४  दी०  THo  lo  जल  की  व्यवस्था  की  है  |  वहां

 पानी  की  बहुत  कमी  है  ।  इस  निश्चय  को  बहुत  शीघ्र  कार्यान्वित  कर  देना  चाहिये  |

 श्री  श्रीनिवासा  श्रायंगर  कौर  eto  रामास्वामी गंगा  नदी  को  कावेरी  से  मिलाने

 के  सम्बन्ध  में  खोज-बीन  कर  रहे  थे  ।  यदि  ऐसा  हो  जाये  तो  सारा  जल-विवाद  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 यदि  हम  नमंदा  कौर  कावेरी नदियों  को  मिला  दे  तो  सारे  राष्ट्र को
 लाभ  होगा

 मद्रास  राज्य  में  बहुत  से  गांवों  को  विद्युत  उपलब्ध  करा  दी  गई  है  कौर  इस  का  समुचित  उपयोग

 हो  रहा  कोयम्बटूर में  पानी  की  बहुत  कमी  है  ।  कुये  कभी  कभी  २००  से  २५०  फीट  तक

 गहरे  होते  zt  किन्तु  फिर  भी  वहां  पैदावार  अच्छी  होती  है  ।  जहां  पानी  का  fers  प्रयोग  किया

 जाता  है  वहां  भी  पैदावार  कम  होती  मंत्रालय  को  चाहिये  कि  पानी  के  उचित  उपयोग  पर

 गवेषणा  के  लिये  एक  संस्थान  स्थापित  करे  ।

 मद्रास  राज्य  में  विलुप्त  की  अधिष्ठापित  क्षमता  केवल  ५००  प्रगावाट है  ।  2,%0,000

 कुआं  में  विद्युत  पहुंचा  दी  गई  है  ।  किन्तु  सभी  विद्युत  प्राप्त  करने  के  लिये  २०  लाख  ा  वेदन-पत्र

 पड़े हुए  मद्रास  में  जलीय  विद्युत  के  समस्त  संसाघन  काम  में  ले  लिये गये  हूं  ।  केवल मे  सूर  राज्य

 की
 सहायता  से  कावेरी  नदी  पर  एक  विद्युत  परियोजना

 के  निर्माण  की  संभावना  है  ।

 pra  भ्रंग्रंजी  में
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 वहां  पर  हर  वर्ष  दस  की  कमी  पड़  जाती  है  इसलिये  वहां  तापीय-संयंत्र  की  स्थापना
 भी  कर

 a
 जानी  चाहिये

 ।
 वहां  एक  अणु  शक्ति  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  की  भी  मंजूरी  मिल  चुकी  है  ।

 चसका
 कार्य  भी  शीघ्र  ही  area  कर  दिया  जाये  ।

 नेवेली
 मैं

 ४००
 मेगावाट  के  संयंत्र  को  स्थापित  करने  की  योजना  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 एक
 ६००

 मेगावाट  का  संयंत्र  श्र  बना  दिया  जाये
 ।

 इससे  वहां  की  च  की  आवश्यकतायें पूरी
 हो

 विद्या  के  सम्बन्ध  में  उद्योग  को  कृषि  से  प्राथमिकता  दी  जाती  हैं  ।  हमारे यहां  खाद्यान्नों

 का  प्रभाव है  झर  १५०  करोड़  रुपये  तक  के  खाद्यान्न  का  निर्यात  किया  जाता है  ।  मद्रास  राज्य  मैं
 ६०  प्रतिशत  विद्युत  की  खपतਂ  उद्योगों  द्वारा  की  जाती 9 ६  लेकिन  कृषि  को  विद्युत्  उपलब्ध  कराने

 से  राष्ट्रीय  आय  के  अधिक  बढ़ने की  संभावना है

 जहां  नदियां  हू  वहां  ata  बनाये  जाते  है  ।  किन्तु  कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  है  जो  वर्षा  की  कृपा  पर

 निर्भर  महात्मा  गांधी  कहा  करते  थे  कि  जब  वर्षा  का  अनुग्रह  न  हो  तब  पृथ्वी  के  गर्भ  से  पानी

 लो  ।  पृथ्वी  के  गर्भ  से  पानी  निकालने  के  लिये  तैयार  है  केवल  हमें  विद्युत

 की  श्रावइ्यकता है  ।

 थी  डिवदांकरन  :  हमारा  देश  मुख्यतया  कृषि  पर  निभेर  पंचवर्षीय

 योजनायें  भी  कृषि-क्षेत्र  के  उत्पादन  पर  झ्राघारित  थीं  ।  हम  ने  इस  क्षेत्र  में  लगभग  १०००  करोड़

 रुपये  व्यय  किये  है  ।  प्रथम  ate  द्वितीय  योजना  काल  में  सीमित  क्षेत्र  मैं  करोड़  एकड़  की

 कृषि-उत्पाद  में  केवल  २.  ५  करोड़  टन  की  वृद्धि  हुई  है
 ।

 हम  ने  eda प्रौढ़  अच्छे
 बीजों

 का  अधिक  उपयोग  किया  सघन  कृषि  पद्धति  कौर  कृषि  की  जापानी  पद्धति  भी  भ्रपनाई

 है
 ।

 इसलिये  उत्पादन  में  वृद्धि  होनी  चाहिये  थी  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्रालय  इस  भोर
 ध्यान  देगा  ॥

 परियोजनाओं  पर  करोड़ों  रुपये  किये  जा  रहे  ate  महाकाय  बांध  बनाये जा  रहे  दै

 जहां  इतने  वृहद काय  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  है  वहां  खेद  का  विषय  है  कि  सरकार  ने

 सिंचाई  के  लघु  gat  ate  छोटी  नहरों  की  wie  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 gat  श्री
 र

 तालाबों  के  तल  में  मिट्टी  जम  रही  है  ate  जिन  स्थानों  पर  यही  सिंचाई  के  एकमात्र

 साधन  लोगों  को  कृषि  का  सामान्य  कार्य  चलाने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सिंचाई  के  इन  लघु  साधनों  के  सुघार  की  ste  भी  ध्यान  दिया  जाये
 ।

 की  समाप्ति  पर  सिचाई  क्षमता  वास्तविक  सिंचित  क्षेत्र  में  ४०  लाख  एकड़

 की  अन्तर  रहने  की  संभावना  इसका  कारण  खेतों  में  नालियों का  अभाव  इरादी  बताया  गया
 बड़े-बड़े  बांध  बनाने  के  साथ ही  हमें  इन  बातों  की  जोर

 भी
 ध्यान  देना  चाहिये

 ।

 कावेरी  पर  सुव्यवस्थित  नियंत्रण  पद्धति  होने  के  | स  भी  कभी  कभी  लिखी  श्र  तंजोर

 जिलों  मैं  बाढ़  से  विनाश  हो  जाता  हर्ष  का  विषय  है  कि  राज्य  सरकार
 ने

 एक  arg  नियंत्रण  बो
 का

 गठन
 कर

 दिया  है  ।  मेदार  बांध  की  ऊंचाई  बढ़ा  देनी  चाहिये  भ्र  हो जेने फल  मै  एक  कौर
 गांव  बना  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  कर्नाटक  कौर  तामिलनाद  दोनो के  लिये  लाभकारी  सिद्ध

 होगा
 ।  दक्षिण  विशे  तामिलनाद  में  च ि  संसाधन  सीमित  हैँ  ।

 कोयले  की  कमी  के  कारण
 तापीय  केन्द्रों

 का  लाभ
 भी  सीमित

 ही  सच  की  आवश्यकता की  पूति  का  एकमात्र  उपाय

 मल  तामील  के  dit  भलवाद  से  अनूदित  ।
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 च्  शक्ति  ही  रह  गया  है  ।  कल पव कम  में  अणु  शक्ति  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 है  ।  इसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।

 गूँजी  wo  च्०  गुहा  :  विकास  के  लिये  हर  एक  विषय  महत्वपूर्ण हैं  ;  किन्तु  फिर भी  कुछ
 विषयों

 पर  श्रमिक  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  परिवहन ate  कोयला

 यह  मूलभूत  ग्रावश्यकतायें है ंहैं  जिनके  बिना  विकास  का  सारा  काय  wares हो  जायेगा  ।  खेद का

 विषय है  कि  द्वितीय  योजना  में  इन  चारों  विषयों  में  हम  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 इस  समय  हम  केवल  सिंचाई  कौर  विद्युत  के  विषय में  ही  चर्चा  कर  रहे  द्वितीय  योजना

 में  सिचाई  का  प्रारम्भिक लक्ष्य  १२  करोड़  एकड़  का  जिसको  संशोधित  करके  १.०४

 करोड़  एकड़  कर  दिया  गया  ।  किन्तु  वास्तव  में  हम  ६६  लाख  एकड़  की  सिचाई  क्षमता  का  ही  निर्माण

 कर  पाये  हैं  ।  इस  कमी  से  खाद्य  के  उत्पादन  में  भी  कमी  हुई  इस  सिचाई  क्षमता  में  से  भी

 चिक  उपयोग  ७२  प्रतिशत  का  ही  gard  ।  सरकार  को  ऐसे  उपाय  अपनाने  चाहिये  जिससे  सम्पूर्ण

 सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग किया  जा  सके  ।

 wo  दुबे  :
 मेरा  एक  औचित्य का  प्रश्न  है  ।  इस  संसद में  सब

 सदस्यों  को  समान  अधिकार  किन्तु  कुछ  को  बार-बार  बोलने  का  दिया  जाता  है

 कुछ  को  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ।  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं
 र

 सभा-त्याग  करता हूं
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  इसमें  कोई  औचित्य का  प्रश्न  नहीं है

 fat राम  गि०  दुबे
 :

 यह  भ्रनुचित है  ।

 महोदय :  मुझे खेद  वह  अध्यक्ष-पद पर  दोषारोप  कर  रहे  हैं
 ।

 मुझे  सब  राज्यों

 धौर  सब  दलों  के  सदस्यों  को
 समय  देना  पड़ता है

 गी  co  गि०
 दुबे

 :
 एक  माननीय  सदस्य  इस  सत्र  में  १०

 are  बोल  चुके  हैं
 |

 fet भ्०
 यह  गुहा :  मैं  भी

 ४  घंटे
 से  प्रतीक्षा कर  रहा

 पन्नीसाजी to  fro  दुबे
 :

 श्राप  भेदभाव  करते  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  में  यथासंभव  न्यायसंगत  होने  का  प्रयास करता  «  .  -  (  श्रस्तर्बाधा यें  )/

 इस  समय  श्री  रा०  fo  दुबे  ने  सभा-त्याग  किया  |

 fear  |
 fet  प्र०  चे  wet  :  श्रीराम  के  सदस्यों  में  से  भी  किसी  ने  भाषण  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  प्रत्येक  राज्य  ate  प्रत्येक  दल  को  अवसर  दे  रहा  हूं  ।

 fat to  do  गुहा  :  दामोदर  घाटी  निगम  का  मूल  लक्ष्य १०  लाख  एकड़ की  सिचाई

 करना  था  ।  रबी  के  लिये  भी  ३  लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई  का  लक्ष्य था  ।  किन्तु  भ्र भी  खरीफ

 की  ६  लाख  एकड़  रबी  की  २१,००० एकड़  भूमि  की  ही  सिचाई हो  पाती  सरकार  को

 इस  are  प्रतीक  ध्यान  देना  चाहिये

 इस  वर्ष  का  प्रतिवेदन पिछले  वर्ष  के  प्रतिवेदन
 की

 तुलना  में  ग्रत्यन्त  छोटा  है
 ।

 झ्रापातकाल

 शौर  मितव्ययिता का  नाम  लेकर  सभा  को  पूर्ण  जानकारी नहीं  दी  गयी  हमें  पुरी  बातें  बताई

 मूल  प्रेमी  में
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 .  [At  श्र०  चे

 जानी  afer i  सिंध  जल  संधि  के
 विषय

 में  कया  हो  रहा  है
 ?  हमने  तीसरी  किस्त दे  दी  १४

 we
 की

 अवधि  दी
 गई  किन्तु यह  निश्चित  नहीं है  कि  इस  काल  के  परमाणु  भी  हम  सीध-जल

 का  पूर्ण  उपयोग  कर  सकेंगे  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  age बां  थ  से  त्रिपुरा  का  कुछ  भाग  जल-मग्न  हो  जायेगा  क्या

 इसको  रोकने  sear  झ्रावश्यक  के  विषय  में  पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  वार्ता की

 गई  है
 ?

 द्वितीय  जना  में  frag पर  afer  जोर  नहीं  दिया  गया  ।  मुझे  तराशा है  कि  wa  यह

 शलती  नहीं  जायेगी  frase  संबंध  में  हम  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 गणना के  अनुसार  १९६६  TH  विद्युत्  की  मांग  इसके  उत्पादन  से  अधिक  हो  जायेगी  |  प्राक्कलन

 समिति के  अनुसार  सब  से  afar  कमी  बिहार-पश्चिमी बंगाल  क्षेत्र में  होगी  ।  मैं  नहीं  समझता
 कि  फिर  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  का  कार्य  किस  प्रकार  संचालित होगा  ।  बंगाल  में  जल  विद्युत की  भीਂ

 सभावना नहीं  है  ।  बिहार  की  भी  लगभग  यही  स्थिति  है  ।  तृतीय  योजना  में  बंगाल  में  एक  ही

 बिजलीघर  का  उपबन्ध  gate  उसके  विषय  में
 भी

 afer  प्रगति  नहीं हुई

 उत्तर-बंगाल  में  तापीय  बिजली  घर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  यह  कह  कर  भ्र स्वीकार कर

 दिया  गया  था  कि  उस  प्रदेश  को  बैरूनी  तापीय  बिजली  धर  से  ह् क्यत् क  उपलब्ध  करवाई  जायेंगी  ।

 किन्तु अब  कहा  जाता  है  कि  वहां  से  उत्तर  बंगाल  को  विद्युत नदीं  दी  जा  सकती  ।  इस  स्थिति  में

 के  उद्योग  किस  sare  काय  कर  सकेंग े?

 फरक्का  बांध  का  pe  नहीं  रोका  जाना  चाहिये  ।  वह  कलकत्ता  पत्तन  के  लिये  ward

 महत्वपूर्ण है  ।

 अन्त  में  मैं  दामोदर घाटी  निगम  के  संबंघ  में  कूछ  कहूंगा
 ।

 श्री  गाडगिल  ने  १५  वर्ष  पूर्व

 था  कि  इससे  बिहार  कौर  बंगाल  के  राज्य  ही  समृद्ध  नहीं  होंगे  अपितु  सारा  देश  समृद्ध  हो  जायेगा  ।

 किन्तु  हमारी  इन  सब  ७  पर  तुषा  आपात  हुआ  है
 ।

 लोक  लेखा  समिति  के  पांचवें  प्रतिवेदन  में
 दामोदर घाटी  निगम  की  निन्दा  की  गई  मेरा  सुझाव है  कि  निगम  को  समाप्त  कर  दिया  जाने

 कौर  उसका  कार्य  विभिन्न  संबंधित  राज्यों को  दे  दिया  जाये  अथवा  केन्द्र  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।

 राज्यों  में  परस्पर  किसी  भी  विषय  पर  समझौता  नहीं  हो  पाया  है  कौर  यह  विषय  विवाचक के

 aye  दिया गया  है  ।  मुझे  on  है  कि  इस  विषय  में  शीघ्र ही  कोई  निर्णय  ले  लिया  जायेगा
 ॥

 fst  गजराज  सिह  राव
 :

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  जिस  पर  देश  का  विकास

 निर्भर है  ।  इस  मांग  कौर  उस  के  कार्यान्वयन  पर  राष्ट्र  का  जीवन  निर्भर  इन  कामों के

 बुरे  कार्यान्वयन  के  कारण ही  वह  सब  कुछ  होता  है  जो  हम  महसुस  करते हैं
 और  सुनते  रहे

 भाखड़ा  डैम  को  ही  लीजिये  ।  यह  किस  क्षेत्र  के  लिये  था  कौर  किस  क्षेत्र  को  बिजली  कौर
 पानी  इत्यादि

 दिया  जांता

 गुड़गांव  जिले  के  लिये  कई  योजनायें  बनाई  परन्तु  किसी  का  भी  कार्यान्वयन  नहीं  हुआ
 ।

 एक  दूसरे  के  बाद  सभी  योजनायें  छोड़ दी  गईं  ।  इस  कारण  जो  कार्यान्वयन  करने
 वाले  इंजीनियर

 Sot  art
 tye  अंग्रेजी  में
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 देश  इस  समय  श्रापात  काल  में  से  गुजर  रहा  है  ।  हम  अपनी  योजनाओं के  कार्यान्वयन

 में  क्या  प्रगति कर  रहे  हैं  ?  प्रत्येक संसा  धन  सब  से  wet  प्रकार  प्रयोग  में  ला  यें  जाने  चाहियें  ।

 at  समिति  नियुक्त  करके  इस  तथ्य को  जान  लीजिये कि  भाखड़ा  से  पैदा  होने  वाली

 बिजली का  ७०  प्रतिशत  विलास  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  है  ।  यदि  किसी  किसान

 को  कृषि  संबंधी  कामों  के  लिये  बिजली  की  श्रावश्यकता पड़े  तो  उसे  एक  विभाग  स ेदूसरे

 विभाग  को  भेजा  जाता है  ।

 यदि  आपातकाल  में  बड़ी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  छोटी  नदियों

 पर  बांध  लगा  कर  उनसे  लाभ  उठाया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार से  भूमि  कटाव नहीं  होगा  र

 भूमि  संरक्षण  हो  सकेगा  ।  पानी  का  स्तर  ौर  बिजली
 भी

 पदा  हो  सकेगी
 ।  परन्तु बड़े

 इंजीनियरों को  थें  चीजें  उचित  नहीं  लगतीं  ।

 यदि  छोटी  नदियों  के  लिये  कुछ  राशि  मंजूर कर  दी  तो  इनका जल  प्रयोग में  लाया

 जा  सकता है  ।

 सिंचाई के  लिये  यों  को  बिजली  दी  जानी  चाहिये ।  इस  ग्रा पात  काल  में  विलास के  लिये

 बिजली  का  प्रयोग  कम  कर  देना  चाहि  ।  ।  हमें  गरीब  लोगों  की  श्रावश्यकताओओं की  न  ध्यान

 देने  की  नीति को  नहीं  अ्रपनाना  चाहिये  |

 छोटी  नदियों पर  बांध  बनाने  के  लिये  सहायता  at  जानी  चाहिये ।  विभिन्न  विभागों

 में  समन्वय  होना  चाहिये ।  लोगों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  जाने  के  लिये  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 किसानों  को  राष्ट्रीय  श्रावव्यकता  के  लिये  बिजली  कौर  सिचाई  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें ।

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :
 श्री  ato  चे  गुहा ने  हमारे

 मन्त्रालय  के  छोटे  प्रतिवेदनਂ  की  प्रो  संकेत  किया  ।  हम  माननीय  सदस्यों  को  काफी  जानकारी  देना

 चाहते  थे  ।  प्राय  जानते  हैं  कि  क्यों  प्रतिवेदन  छोटा  रहा  है  ।  अगले  हम  पूरा  प्रतिवेदन  देंगे  ।

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  जो  समय  पर  गया  है  उसमें  काफी  जानकारी सुझाव

 हैं  ।  हम  सभी  सुझावों  पर  झ्रावश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।

 बिजली  ददा  की  ग्रामीण  कार्यवाही  प्रौढ़  खुशहाली की  द्योतक  है
 ।

 बिजली  के  बारे  में  प्रगति

 उतनी  तीब्र  नहीं  हुई  है  जितना  कि  हम  चाहते  थे  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  तथ्य  की  कौर  ध्यान

 दिलाया  कि  दुर्भाग्यवश  बिजली  को  द्वितीय  योजना  में  प्रमुख  स्थान  नहीं  दिया  गया  ।  इसके  बाद  के

 परिणामों  पर  हम  काबू  नहीं  पा  सके  हैं  ।  जब  हम  जानते  हैं  कि  बिजली  एक  बुनियादी  चीज़  हैमर  जब

 हम  जानते हैं  कि  उसे  काफी  महत्व  दिया  गया  तो  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हर  सम्भव  कोशिश

 करनी  चाहिए  कि  भारत  दुनिया  में  बिजली  के  क्षेत्र  में  काफी  महत्व  प्राप्त  कर  ले
 ।

 भारत  में  बिजली का

 बहुत  कम  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  तृतीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  हमने  लगभग  १२  लाख  किलोवाट

 बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  बढ़ाई  है  ।  शेष  वर्षों  में  हमने  ६८  लाख  किलोवाट  की  क्षमता  बढ़ानी  है  ।

 हमने  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  बहुत  कम  हासिल  किया है  बाकी तीन  वर्षों  में  हमें  काफी

 काम  करना  है  ।  इस  झ्र सन्तुलन को  ठीक  करना  है  ।  इसी  कारण से  विद्युत्  की  कमी  हुई  है  ।

 हमें  बिजली  कमी को  दूर  करना है  शर  हमारे  पास  फालतू  बिजली भी  चाहिए

 ATA THT
 में  बिजली  की

 अवदइयकता (ाा
 न  केवल  wien  विकास के  लिए  जरूरी

 अपितु  देश
 की

 "4s  अंग्रेजी में

 #2(&1)1.8--7
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 श्रमदान ]

 उचित  प्रतिरक्षा  और  सुरक्षा  के  लिएं  भी  इसकी  जरूरत  है  ।  जो  योजनाएं  तृतीय  योजना में  शामिल

 हैं  उनके  शीघ्र  कार्यान्वयन के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  और  अझ्रधघिक  निधियां  निर्धारित  की

 गई  हैं  ।  किसी  परियोजना  के  फल  देने  को  कई  वर्ष  लगते  हैं  ।  ५  से  ७  वर्ष  लग  सकते  हैं  ।  श्री  सैलाम

 परियोजना  के  बनने
 में

 ५
 से

 ७
 वर्ष  लग  जायेंगे  चाहे  उसे  आज

 ही  कर
 दिया

 इ
 सके

 सम्बन्ध  में  पहले  कार्यवाही  TCE  करनी  पड़ती  है  ।  हम  ने  कुछ  परियोजनाएं  चौथी  aaa  में

 ली  हैं  ताकि  उन  पर  अभी  कार्यवाही प्रारम्भ  कर  दी  जाए  प्रौढ़  उनका  लाभ  चौथी  योजना  के  पहले दो

 वर्षों  में  उठाया जाए  ।  इस  योजना के  पहले  दो वर्षों में  ४०  लाख  किलोवाट  उत्पादन  होगा  |  उसके  बाद

 श्रसन्तलर  दूर  हो  जाएगा  ।  इस  के  लिए  १६०  करोड़  रुपए  का  उपबन्ध  मांगा  गया  है  ।

 हमने  भविष्य  के  लिए  ait  से  योजनाएं  बनानी  हैं  ।  केन्द्रीय  जल  ak  विद्युत  आयोग ने  इस

 सम्बन्ध  में  पहले  ही  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  उन  का  अनुमान  है  कि  चौथी  योजना  में  ११५  लाख

 किलोवाट  शक्ति  का  उत्पादन  करना  होंगा  ।

 हमारे  देश  में  बिजली  की  शक्ति  are  शक्ति  के  सर्वेक्षण  के  लिए  दो  समितियां नियुक्त  की  गई  हैं  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण कदम  है  ।

 tet  दासप्पा  :  एक  लाख  किलोवाट के  कुल  मूल्य  के  पैकेज  यूनिट्स  को  क्या  ears ?

 प्री  प्र लगे दान  :  मन्त्रालय का  यहं  प्रस्ताव  है  :  एक  लाख  किलोवाट  बिजली का  केन्द्रीय  संग्रह

 होना  चाहिए  जिसमें  इने  पैकेज  सन् यन्त्रों  का  भी  स्थान  होना  चाहिए  |  इस  बात  पर  लगभग  हम  सहमत

 थे  aren  थी  कि  भ्रावश्यक  निधियां  अलहदा  रखी  जाएंगी  |  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  छत  इस  समय १२  .  ४५  मैगावाट  के  दो  पैकेज  सन् यन्त्रों  से  ही

 काम  चलाना  पड़ेगा  ।  हमारे  पास  re  मैगावाट  होंगे  शर  स्थिति  ठीक  होने  पर  हम  ay  भी प्राप्त

 कर  लग  |

 जो  समिति  नियुक्त की  गई  है  इसे  २०  वर्ष  के  लिए  देश  की  बिजली  are  शक्ति  की

 दयकताश्रों की  सम्पूर्ण  स्थिति  का  पता  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  इसे  शाक्ति  के  संसाधनों

 दोस्ती  के  विकास  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  वे  देश  में  विभिन्न  ्  पद्धतियों  को

 ग्रिडਂ  से  मिलाने  के  महत्व  ण॑  मदन  पर  भी  विचार  करेंगे  ae  समिति  को  बहुत  महत्वपूर्ण काम

 सौंपा गया  समिति  सद्स्यों  में  देश  ak  विदेश के  कि  wearer

 शर  wy  प्रशासक  उन्होंने पुरे  जोर  से  काम  शुरू  कर  दिया है  हम  उनके  प्रतिवेदन

 की  उत्सुकता पूर्ण  प्रतीक्षा  कर  रहे  ताकि  बिजली  के  सम्बन्ध  में  सारी  योजना  देश  के  सामने  होगी
 जो  कि  हम  पूरी  कर  सकेंगे  कौर  जिसका  हम  अनुसरण करेंगे  ।  इस  प्रकार देश  का  ठीक  प्रादेशिक

 आधिक  विकास  हो  सकेगा  हम  देश  की  बिजली  की  झ्रावस्यकताओओं  को  पूरा  करने  में  काफी  भ्र ग्र सर

 होंगे  ।  हम  इस  काम  पर  बहुत  हैं  क्योंकि  बिजली  भ्र ौर  शक्ति  का  सर्वेक्षण  पश्चिम  यूरोप  में  भी

 wal  पुरा  किया  गया  है  ।  हमने यह  काम  दुरू  किया है  और  आशा है  कि  वे  हमारा  पुर्णतया
 पथ प्रद रान रिग

 माननीय  सदस्यों  ने  बिजली  की  कमी  का  जिक्र  किया  ।  सारें  देश  कें  बारे  में  ऐसा  कहना  सम्भव

 नहीं है
 ।

 कई  क्षेत्रों  में  तो  बिजली  का  सम्भरण  ठीक  होता  है  कई  क्षेत्रों  में  कमी  होती  है
 ।  इन

 तियों  ने
 जो

 पहला
 वार्षिक  विद् यत चने

 सर्वेक्षण  किया  है  उससे  पता  चलता  है  कि
 इस

 कौर
 अगले  वर्ष  बिजली

 मूल  अंग्रेजी  में
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 की  स्थिति  कठिन  हीਂ  रहेगी  ।  तीसरी  योजना  के  अन्त  में  स्थिति  इतनी  कठिन  नहीं  होंगी  ।  प्राक्कलन

 समिति  नें  भीं  इसका  उल्लेख  किया है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  स्थिति  सन्तोषजनक  होगी--झ्रान्ध्  तेलंगाना  ग्रिड  ara

 दक्षिण  बिहार--दामोदर  घाटी  निगम--बंगाल  का  निचला  बंगाल  का  ऊपर  का  उत्तरी

 जम्मू  मध्य  उड़ीसा--हीरापुर  प्रिय  देहली

 उत्तर  प्रदेश--रिमाण्ड  ग्रिड  |  महाराष्ट्र--टाटा--केन्द्रीय  रेलवे--कोयला  fas  उत्तर

 प्रदेश--कानपुर  ग्रिड  सिस्टम  श्रौर  मद्रास  में  बिजली  की  स्थिति  न  कठिन  होगी  झर  न  आसान  ।

 अन्ध  प्रदेश--तुंगभद्रा  शर  मान कुण्ड  महाराष्ट्र--कापारखेडा--पारास

 भु सवाल  उड़ीसा--मानकुण्ड  प्रिय  राजस्थान--भावड़ा-नंगल  ग्रिड  सिस्टम

 शर  उत्तर  प्रदेश--गंगा-सारादा  fas  सिस्टम  ।

 यह  et  कीं  बात  है  कि  भाखड़ा  डैम  को  पुरा  कर  दिया  गया  है  ।  यह  सारे  देवा  के  लिए  खुशी

 बधाई का  मौका  है  ।  इस  बांध  से  हम  काफी  मौसमी  बिजली  पैदा  कर  सकते  हैं  ।  जब  भाखड़ा कौर

 दिल्ली  तापीय  पद्धति  को  मिलाया  तो  हम  भाखड़ा  में  मौसमी  afer  का  लाभ  उठा  सकेंगे  |

 जब  देहली तापीय  पद्धति  को  पंजाब  जल  विघुत  पद्धति  से  जोड़  दिया  तो  वहां  भी  शाक्ति

 ary  होनी  चाहिए  |

 देश  at  विभिन्न  बिजली  पद्धतियों  को  प्रयास  में  जोड़ने  की  आवश्यकता  है  ।  ऊटी  में  जो  गोष्ठी

 हुई  थी  उसने इस  प्रश्न पर  खुब  अच्छी तरह से तरह  से  चर्चा  की  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  बिजली  का

 कार्यक्रम पैदा  करने  प्रौढ़
 सम्भरण

 के
 सम्बन्ध

 में
 राज्य

 के  दृष्टिकोण से  काम  नहीं  चलेगा  |  हमें

 इस  मामले  को  प्रदेश  ही  दृष्टि  से  देखना  है  ।  एक  प्रदेश  में  एक  राज्य  हो  या  कई  राज्य  हों  |  केन्द्रीय जल

 श्र  विद्युत  orale  ने  देश  को  विद्युत्  पैदा  करने  कौर  सम्भरण  के  काम  के  लिए  सात  प्रदेशों में  बांटा

 है  ।  अंटी  गोष्ठी  में  जो  विशेषज्ञ  इंजीनियर  इकट्ठे  हुए  उनकी  राय  में  बिजली  के  पैदा  करने

 सम्भरण  के  लिये  प्रादेशिक  दृष्टिकोण  अपनाया  चाहिए  ।  श्र  प्रादेशिक  कार्यक्रम  अपनाना  चाहिए  ।

 इसके  लिए  उन्होंने  कूछ  कार्य  प्रणाली  तैयार  की  है  ।

 fort  प्रिय  गुप्त  :  कया  सरकार  साझा  ग्रिड  बनाने  से  पुर्व  संभी  बिजली  उपक्रमों

 के राष्ट्रीयकरण का  विचार  रखती  है  ?

 pan  श्रलगेदान  :  गैर-सरकारी  बिजली  की  संस्थानों
 के

 सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं

 वह  तो  अलग  प्रदान  है  ।  अब  भी  गैर  सरकारी  बिजली  पद्धतियां  एक  साझी  सम् भरण  पद्धति  द्वारा  जुड़ी

 हुई  हैं
 ।

 मत  सबसे  पहले  राज्य  पद्धतियों  को  मिलाया  जाएगा  श्र  फिर  सभी  ग्रिडोंਂ  को

 मिला  कर  सारे  देश  के  लिए  एक  ग्रिपर  बनाया जाएगा  |  उदाहरणतः  दक्षिण  प्रदेश  में  जिसे
 पश्चिमी  घाट  प्रदेश  कहते  हैं  are  जिसमें  मैसुर  are  दक्षिण  wes  अनुमान  है  कि

 पित  क्षमता  में  २६५  एम०  डब्ल्यू०  की  बचत  होगी  जिसका  मतबलब  है  कि  पूंजीगत  उद् व्यय

 में  लगभग  २३  करोड़  रुपये  और  ह  व्यय  में  २.६  करोड़  रुपए  की  बचत  होगी  |  इसी  प्रकार

 पूर्वी  क्षेत्र  में  अधिष्ठापित  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  में  २५०  एम ०  डब्ल्यू  की  बचत  होगी  जिसका

 मतलब  है
 कि

 पूंजीगत  उद् व्यय  में  २७  करोड़  रुपए
 की

 बचत  होंगी  यथार्थ  ह. प्रावतक  व्यय  में
 ५  करोड़

 रुपए  की  बचत  होगी  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  हमें  बनाने  के  कार्य करम  को कार्यान्वित  करना  है  ।  पिछले

 मूल  ast  में
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 वर्ष  के  अन्त  में  दामोदर  घाटी  निगम  जला दायों  में  बहुत  कम  पानी  हो  गया  |  सरकार के  समय  पर  उठाए

 गए  कदम  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बिजली  की  कठिनाई  से  बच  गया है  ।

 हम  सभी  नदी  घाटी  परियोजनाओं के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  प्राधिकार  के  बारे  में  सोच  रहे

 हम  इस  योजना  को कार्यान्वित करेंगे  |

 निंदा घाटी  में  दोनों  मध्य  प्रदेश  कौर  गिराते का  हित  है  ।  समीपवर्ती  राजस्थान

 राष्ट्र  राज्य  भी  हित  है
 ।

 ऐसा  अनुमान है  कि  केवल  नर्मदा  विद्युत  क्षमता  २०  लाख

 किलोवाट है
 ।  देश  के  विभिन्न  प्रदेशों  में  जल  शर  कोयले  पर  आधारित  काफी  faq  क्षमता  Re}

 जिसका  उपयोग
 करना  है  ।  पश्चिमी  घाट  के  पश्चिमी  नदियों  की  ४०  लाख  किलोवाट  की  faa

 क्षमता  है  ।  गोदावरी  प्रदेशों  से  ६०  लाख  किलोवाट  बिजली  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  इसी  प्रकार

 ता लव चेर  क्षेत्र  की  जल  विद्युत् और  तापीय  बिजली at  क्षमता बहुत  airy  है  ।  वहां  पर  काफी  कोयला

 उसीਂ  प्रकार  चौथी  प्रोजना में  केवल  दामोदर  घाटी  निगम  के  क्षेत्र  में  प्राया  है  कि  जो

 रोजਂ  हमने  पहले  ही  स्थापित  कर  दी  हैं  जो  स्थापित करनी  हैं  उनसे  २५०  से  ३००  लाख  टन

 aire  रिलेक्स  प्राप्त  होगा  ।  इस  के  उपयोग  के  लिए  हमें  २०  से  ३०  लाख

 की  क्षमता  के  बड़े  तापीय  स्टेशन  स्थापित  करने  होंगे  ।

 यमुना  घाटी  कौर  गंगा  घाटी  में  भीਂ  काफी  विद्युत्  क्षमता  है  ।  देश  में  जो  जल  विद्युत  पौर  तापीय

 क्षमता  है  उसेਂ  प्रयोग  करना  काफी  बड़ा  काम  है  ।

 राज्य  विद्युत  ate  इस  काम
 को  भी  कर  सकेंगे  क्योंकि  उन  की  क्षमता  श्र  संसाधन

 सीमित  बड़े  कामों  के  लिए  उन  की  सहायता  की  श्रावस्यकता  जब  तक

 केन्द्रीय  सरकार  कोई  बड़ा  कदम  नहीं  उठाती  तब  तंक  विद्युत  क्षमता को  नहीं  बढ़ाया

 जनी  सकता

 इस  मंत्रालय के  लिए  मंजूर  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  इस्तेमाल  को  स्थिति  संतोषजनक

 ३६५  करोड़  रुपये  की  रकम  में  से  केवल  ५३  करोड़  रुपये  खच  किये  जाने  के  लिए

 बाकी  है  |  उस  को  हम  इस्तेमाल कर  सकेंगे ।  aaa  में  हमें  अधिक  धन  की  आवश्यकता

 इस  योजना  के  दौरान  में  भी  विद्युत श्र  सिचाई  की  श्रावश्यकताश्ो ंके  लिए
 विदेशों  मुद्रा  की  आवश्यकता  ५३२  करोड़  रुपए  से  बहुत  अधिक  होगी ।

 इसके  अतिरिक्त  देहाती  विद्युतीकरण  का  प्रदान  बहुत  महत्वपूर्ण  गत  बार
 भी

 उसे  इसी  तरह  जोरदार  रूप  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 लगभग  १००००  लाख  यूनिट  देहातीਂ  विद्युतीकरण के  लिये  प्रयोग  किये  जा  रहे  यह  कृषि

 के  ए  है  ।  220000.0  लाख  यूनिट
 देश  में  पैदा  होता  है  जिसमें  से  १००००  लाख

 यूनिट
 को  कृषि  के  लिए  दिया  जा  रही  पंजाब  में  इस  उद्देश्य  के  लिए  १०००  लख  यूनिटਂ

 की  व्यवस्था  को  गयी  है  ।

 हमें बिजली  के  दरों  में  एकरूपता  लाने  का  cet  सदन  में
 कई  बार  श्री  चुका

 कई  दर  राज्य  सरकारों  को  दर  कम  करने  के  लिए  कहना  पड़ता  इस  मामले में

 हमें  ग्राशातीत  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  यद्यपि  हम  निरन्तर  राज्य  सरकारों  को  इस
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 के  far  we  करते  रहते  हम  चाहते  हैं  कि  कृषि  कार्यों  के  देश  भर  में  बिजली  के

 सम्भरण की  दर  समान  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  किसानों को

 बिजली  उचित  दर  पर  दी  परन्तु  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  कोई  विधान

 बनाने का  नहीं  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अनुसार  यदि  €  नया  पैसा  प्रति  यूनिट

 बिजली  दी  जाय  तो  यह  दर  सस्ता  होगा  ।  परन्तु कई  राज्यों  में  दर  इससे  भी  कम

 झा  प्रदेश  में
 ८

 नया  पैसा  है  ;  मद्रास  में  ७  नया  पैसा  मंसुर  में  ५  नया  पैसा

 कई  राज्यों  में  दर  भ्रमित  उत्तर  प्रदेश  में  १.४३  नये  पैसे  प्रति  यूनिट

 दामोदर  घाटों  निगम  के  बारे  में  मैं  इतना  हदी  कहना  चाहता  हूं  कि  उससे  जो  ara

 थीं  वे  पूरी  नहीं  हीं  पाई
 ।  इस  निराशा  को  मैं  महसुस  करता  हूं  परन्तु  मेरा  मत  यह  है  कि

 va  बिल्कुल  समाप्त  कर  देना  भी  भारी  भूल  होगो  ।  इसने  तापीय  विद्युत  का  उत्पादन

 किया  है  और  केवल  जल  विद्युत  का  ही  नहीं  ऐसा  उस  अधिनियम  के  शझ्न्तर्गत  भी  किया

 यया है  जिसके  घिन  दामोदर  घाटी  निगम  बनाया गया  पश्चिमी  बंगालਂ  कौर  बिहार

 की  राज्य  सरकारें  दामोदर  घाटी  निगम  के  साथ  सहयोग  कर  रही  हैं  और  यह  को

 जाती  है  कि  भ्रच्छे  ही  परिणाम  प्राप्त  होंगे  ।  यह  बहुत  बड़ा  काय  है  जिसे  राज्य  सरकारों

 के  सहयोग  से  हो  सफलतापूर्वक  किया  जा  सकता

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  दामोदर  घाटों  निगम  का  काय  कई  कारणों  से  रुका

 सरकारों  से  इस  बारे  में  एक  मत  नहीं  हुमा  जा  परन्तु  यह  प्रसन्नता

 की  बात  है  कि  कृष्ण  गोदावरी  के  जल  का  विवादग्रस्त  प्रश्न  गुलाटी  आयोग  के  प्रतिवेदन  के

 फलस्वरूप  सन्तोषजनक  ढंग  से  निपटा  दिया  गया  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 के
 लिए  देश  में  सभी  नदी  के  बारे  में  समान  प्रतिवेदन तैयार  करने  का  यह  उपयुक्त

 समय है  ।  यह  ata की  जात है  कि  आयोग  द्वारा  सभी  नदियों  के  बारे  में  जल  विद्युत कोय

 आंकड़े  एकत्र  किये  जायेंगे ।

 खाडिलकर  पीठासीन  हुए  |

 इस  के  भ्र ति रिक्त  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  गुलाटी  श्रायोग  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचा  है
 कि  हमें  सभी  प्रकार  के  जल  संसाधनों  का  लाभ  उठाना  यदि

 लब  कभी  हम  किसी  नदी  संसाधन  का  उपभोग  करना  चाहें  तो  हमें  समूचे  प्रदेश  को  आधिक

 विकास  की  दृष्टि  से  इस  पर  विचार  करना  चाहिए ।
 केवल  एक  राज्य  का  ही  दृष्टिकोण

 हमारे  सामने  नहीं  होना  ।  ara  ने  यह  भी  सिफारिश की  है  कि  अ्रन्तर्राज्य  नदियों

 के  लिए  नदी  बोर्ड  स्थापित  किये  जायें  ।  हमें  तुरन्त  बोर्डों  की  स्थापना  करके  इन  नदी  विवादों

 का  निपटारा कर  देना  यद्यपि  हुम  जानते  हैं  कि  ag  कठिन  समस्या  है  कई

 वर्षों  तक  इसका  कोई  हल  नहीं  परन्तु  देव  के  सामूहिक  हित  को  दृष्टि  में  रखते

 हुए  हमने  उसे  हल  करने  की  कोशिश की  मुझे  यह  कहते  हुए  हो  रहा  है
 कि

 हमें  इसमें  सफलता  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 गुलाटी  आयोग  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  नहीं

 किया  ।.  जैसे  ही  प्रतिवेदन प्राप्त  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  इस  बारे

 में  सम्बद्ध  राज्यों  के  अघिकारियों  ate  मुख्य  मंत्रियों  से  परामशं  किया  गया  ।

 के  एक  सम्मेलन  को  बुलाया  प्रौढ़  नये  ढंग  से  इस  समस्या  को  हल
 करने  का  यत्न  किया

 गया  |  ऐसे  उच्चस्तरीय  इंजीनियरों  को  भी  लिया  गया  जिन्होंने  इस  समस्या  का  काफी
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 अ्रध्ययन  किया  था  महाराष्ट्र  और  मैसूर  राज्यों  से  प्राय  संसद  सदस्यों  की

 पारीक  परामर्शदात्री समिति  ने  इस  समस्या  का  हल  ढंढने  में  काफी  सहायता  की  है

 इस  बारे  में  seg  समझौता  कराने  में  सफल  हुए  हैं  ।  पूरा  समझौता न  किये

 जाने  कारण  सम्बन्धित  पक्षों  के  राजी  होने  के  लिए  इच्छा  के  अभाव  की  अपेक्षा  परम्परागत

 कठिनाइयों है  ।  जो  कुछ  भी  किया  गया  वह  यह  है  कि  किसी  को  भी  किसी  परियोजना

 पर  कार्य  करते  रहने  से  रोका  नहीं  गया  महाराष्ट्र  झ्र  मंसुर को वर्ष को  2EXQ

 के  करार  में  किये  गये  उपबन्ध  की  ade  बहुत  अधिक  प्राप्त  हो  गया  उसको  आवंटित

 पानी  का  सदुपयोग  करने  पर  सम्बन्धित  राज्यों  में  इस  समय  wry  व्यय  में  रखी  गयी  रकम

 से  काफी  अधिक  धन  खां  करना  पढ़ेगा  ।  सरकार  ने  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  किया  है

 कि  सभी  राज्यों  के  प्रति  उचित  रवैया  अपनाया  जाय  |

 मैंने  इन  सब  बातों  पर  विचार  कर  लिया  मैं  झपने  इंजीनियरों से  कह  सकता

 हुं  किवे  इन  आंकडों  को  अधिक  विस्तार  में  स्पष्ट

 श्री  दास प्पा  :  मसूर  ने  हस्ताक्षर नहीं  किये

 ye  प्राय  ने  सत्य  के  साथ  छल  किया  बाप  ने  झपना  मुख्य  मंत्री  बदल

 दिया  ह  श्राप  ने  इस  छल  के  लिए  wey  मंत्री  को  केन्द्र  में  लाया

 श्री  प्रिय  गप्त  इसी  झगड़े  फसाद  के  खयाल  से  जनरेटिंग  स्टेशन  के  नेशन ला इज  ३

 से  पहले  हम  ने  कामन ग्रिड  पर  एतराज  किया  था  |

 श्रलगेशन  :  आंध्र  प्रदेश
 को  ६००  टी

 ०  एम ०  सी
 ०

 सिलना  AT  ६००
 टी

 ०  एम ०

 wa  इस  पर  नहीं  की  जा  सकती  ।  अब  हम  इससे  वित्तीय सी०  मिला है  1

 पहलु तों  को  देखना  होगा  कि  मैसूर  ak  अ्राध्र  प्रदेश  के  बीच  बांटे  जाने  वाले

 पानियों  का  प्रयोग  कैसे  होगा  |

 हिसाब  लगाया  गया  ह  कि  एक  टी ०  एम०  सी०  पानी  को  प्रयोग  करने  का  सच  ६०

 लाख  रुपये  होगा ।  महाराष्ट्र  को  कृष्णा  का  २४०  गोदावरी  का  ३४०  टी०  एम ०  सी ०

 पानी  शेष  १३  वर्षों  में  पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  प्रयोग  करना  इस  का  प्र्  हैं

 3G  करोड़  रुपये  का  वार्षिक  औसत  २७  करोड़  रुपये  होगी  महाराष्ट्र  ने  FERR—EV

 के  बजट  में  १३.३८  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  हू  यानी  इस  को  अपना  व्यय  दुगना

 करना  पड़ेगा  ।  इसी  तरह  कृष्णा  के  ४२५  गोदावरी  के  ३०  टी ०  एम०  सी०  पानी  का

 प्रयोग  करने  से  कुल  २१८  करोड़  रुपये  का  व्यय  करना  पड़ेगा  |  afar  १७  करोड़

 रुपये  होगी  राय  व्ययक  में  उसके  लिये  केवल  ६.२५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था है

 लिए  मैसुर  को  व्यय  तिगुना  करना  पड़ेगा  इसी  तरह  wier  प्रदेश  को  भी  कृष्णा  के  पानी

 के  लिए  झपना व्यय  १६६३-६४  में  दुगना  करना  पढ़ेगा
 |

 हम  ने  विभिन्न  राज्यों  के  साथ  न्याय  किया  प्रादेशिक  कौर  सक्रिय  दृष्टिकोण

 पर  जोर  देते  हुए  हमने  प्रत्येक  राज्य  के  हितों  को  ध्यान में  रखा  विभिन्न  राज्य

 दगी  ने

 लॉ

 ता  iC  श्राक ड

 दिग

 ्  रहत
 महत्वपूर्ण  हैं  कौर  उन  को  ध्यान  में  रखना

 लि

 faa  हाजी  में
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 यद्यपि  ये  सदा  ठीक  नहीं  होते  ate  परस्पर  विरोधी  भी  होते  हैं  उन  के  तर्कों की

 उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 इन  सब  बातों के  निर्णय  करते  समय  राज्यों  के  लोगों  की  मनोवैज्ञानिक  प्रवृत्तियों

 झर  की  wast  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  att  हम  ने  ऐसा  ही  प्रयत्न  किया

 महोदय  पीठासीन

 wa  राज़्यों  में  सरकार  के  ak  जनमत  के  पर  बड़ी  जिम्मेदारी  है  ।  भावनाएं
 उत्तेजित कर  दी  गई  अरब  समय  झ्रागया  है  जबकि  मस्तक  को  शान्त  रखा  जाये  और

 अधिक  रचनात्मक  विचार  धारा  अ्रपनाई  जाये  ।  हमारे  संसाधन  सीमित  है

 बहुत  झगड़ों  में  समय  झर  शक्ति  गंवाने  का  समय  नहीं  हमें  विमान  काल  की  चिन्ता

 करनी  चाहिये  कौर  भविष्य  अपनी  देखभाल  स्वयं  करेगा  |

 श्री  यदा पाल सिंह  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मुझे  काफी  देर  हो  गई  हैं  सुनते

 जो  कुछ  सुना  है  उसी  के  मुताल्लिक  में झप  के  सामने  थोड़े  से  फैक्ट्स  प्राग  ।

 सब  से  पहले  में  इरीगेशन  मिनिस्टर  ales  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने इस  देश  की  बहुत

 तरह से  सेवा  की  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  मैं  झपने  माननीय  हाफिज़  मुहम्मद  इब्राहीम  सहाब  को  इस

 लिए  भी  मुबारकबाद देता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  मुस्तकिल मिज़ाजी  के  साथ  काम  किया  उन

 की  मुस्तकिल  मिजाजी  क़ाबिले  तारीफ  है  ।  मुझे  लखनऊ  असेम्बली में  भी  उन  के  साथ  बहस  करने

 का  मौका  मिलता  था  are  यहाँ  भी  मिलता  है  ।  मैं  साफ  लफ्जों  में  अजे  कर  दूं  कि  इस  इंजीनियरों

 का  क़सूर  निकाला  जाता  वह  उन  का  क़सूर  नहीं  इंजीनियसं ने  जी  जान  से  काम  किया

 रात  दिन  काम  किया  है  ।  जहाँ  खामी  है  सरकार  के  कसूर  की  वजह  से  खामी  है  ।  सरकार  एक्टिव  नवदीं

 रह  सरकार  ने  प्रगति  ड्यूटी  को  पूरा  नहीं  किया  इसलिये  हम  लूज़ कर  रहे  हैं  ate  हमारी

 नहीं  रही  है  ।  इंजीनियरों  का  इस  में  कोई  कसूर  नहीं  है  ।  इस  खामी  की  वजह  तो  यह्  है
 कि  सरकार  डिसीशन  नहीं  ले  सकी  ।  इसमें  इंजीनियरों का  कोई-कसूर  नहीं  है  ।'  इंजीनियर न  होते

 तो  हम  दिल्ली  दहर  को  इस  तरह  का  न  देख  इंजीनियर न  होते  हमारा  संगीत

 सुख  इंजीनियर  न  होते  तो  हमारी  सिविलाइजेशन पीछे  रह  जाती  श्र  हमारा  शिल्प  खंडहर

 हो  जाता  |  तो  इस  खामी  के  लिये  जो  कुसूर  है  वह  सरकार का  सर्कार  एक्टिव नहीं  रहे  सकी  ।

 इंजीनियरों  ने  तो  जी  जान  से  काम  दिन  रात  काम  उनका  कोई  कुसूर  नहीं  है  ।

 सरकार  चाहती  तो  दरिया  पदा  हो  सकते  पानी  पदा  हो  सकता  था  ।  लेकिन  हमने  अपनी  ग्रांट  से

 देखा  मैं  हरिद्वार  का  रहने  वाला  हूं  हरिद्वार  में  तीन  साल  पहले  है  ही  इले  क्ट्रिकलस  के  लिए  जगह

 एक्वायर की  गयी  ।  शायरों  किसानों  को  घर  से  बेघर  किया  गया  ।  जिस  ज़मीन  ली  गई  उस

 हजारों  किसानों  को  अपने  खेतों  से  बेदखल  किया  गया  ।  तीन  साल  में  उस  जमीन  में  एक  ईंट  भी

 नहीं  लगी  न  कोई  काम  वह  जमीन  बेकार  पड़ी  है  ।  उस  जमीन  पर  किसानों  को  खेती

 करने  दी  जाती  या  सरकार  खुद  उस  पर  खेती  करनी  तो  उसमें  चालीस  लाख  की  हो  सकती  थी  ।

 एक  छोटे  से  हिस्से  में  चालीस  लाख  का  नुकसान  हो  गया  क्योंकि  तीन  साल  में  सरकार  डिसीजन  ही  नहीं
 लें  सकी  कि  किस  तरह  से  काम  को  स्टंट  किया  जाए  ।  तीन  साल  से  ae  जमीन  बेकार  पड़ी  न  किसानों

 के  काम  में  कराती  है  शौर  न  सरकार  के  काम  अभी  तक  है  ।  यह  दस  स्क्वायर  माइल  जमीन  तीन

 साल  से  बेकार  पड़ी  है  ।  सरकार  कोई  डीसीजन  नहीं  ले  इसलिए  SA  लूज़  I

 ऐसा  नहीं  ar  कि  हम  इन्तजाम  नहीं  कर  सकते  थे  ।  पर  इन्तजाम  करना  नहीं  चाहा  ।  राज  जो

 हमारी  डिफीकल्टीज  हैं  वे  गाड  गाविन  नहीं  ए  मेन  मेड  इन्होंने  इनको  खुद  क्रिएट किया
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 खुद  की  पैदा  की  हुई  मैं  यह  नहीं  मानता  फि  हमारे  यहाँ  जो  ४४  करोड़  इन्सान  हैं  ये  बुद  पैदा  हुए  हैं
 ॥

 उन्होंने  कोशिश  नहीं  की  ।  ये  पार्टी  पालिटिक्स  में  फंसे  रहे  ।  इन्होंने  यह  नहीं  सोचा  कि  इराक  Tent

 मुहकमा  पावर  का  मुहकमा  कितना  जबरदस्त  हूं  इस  में  सब  के  सहयोग  की  जरूरत

 ह  ।  जब  तक  इसको  कांग्रेस  के  कंट्रोल  स  हंटाकर  राष्ट्रपति  के  पराधीन  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  हमारा

 देश  बिलकुल  तरक्की  नहीं  कर  सकता  ।

 ३७०  मिलियन  एकड़  जमीन  में  भारतवर्ष  में  खेती  होती  हं  ।  इसमे ंसे  ३२०  मिलियन  एकड़

 जमीन  में  सिंगल  कामत  होती  केवल ५०  मिलियन  एकड़  जमीन  में  डबल  कामत  होती  है  ।  €०मिलियन

 एकड़  जमीन  के  लिये  पानी  का  प्रारंभ  हैं  ।  प्लानिंग  कमीशन  का  कहना  ह  कि  १४०  एकड़  जमीन
 के

 लिए  सिंचाई  का  इन्तजाम  नहीं  है  ।  नगर  हम  प्लानिंग  कमीशन  की  यह  बात  सही  मान  लें  तो

 १४०  मिलियन  एकड़  जमीन  के  लिए  सिचाई  का  कोइ  इन्तजाम  नहीं  हम  इसके  लिए  wa  तक

 पानी का  इन्तिज़ाम  नहीं  कर  ७  क्या  चक्र रग  |

 भोपाल  में  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  कारखाना  चल  रहा  हैदराबाद  में  भी  हैवी  इलेविट्रकल्स का

 कारखाना चल  रहा  है  ।  हरिद्वार  के  लिए  फटे  हैं  कि  वहाँ  भी  चलेगा  ।  लेकिन  जब  तक  हमें  सालाना

 ३६  करोड़  रुपये  का  है  वी  इलेक्ट्रिकल्स का  सामान  बाहर  से  मंगाना पड़ता  है  कौर  हमें  बतलाया  जाता

 है  कि  सोशलिज्म  |  क्या  सोशलिज्म  इस  तरह  से  चलेगा  कि  एक  घर  में  तो  कहीं

 चिराग  तक  नहीं  ह  भ्र ौर  दूसरे  के  घर  में  पाँच  सौ  रूपये  माहवार  की  बिजली  खं  होती  है  ।  क्या  इस

 तरह  से  सोशलिज्म  चलेगा  ।  हरगिज  नहीं  चल  सकता  ।  इटली  की  कम्यूनिस्ट पार्टी  के  लीडर  ने  कहा

 हैं
 कि

 पावर  का  नेदनलाइज़ेशन  कर  दिया  जाएगा  तो  इटली  का  देश  भूखा  मर  जो  वहाँ

 की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  का  सबसे  बड़ा  लीडर  ह  उसने  यह  कहा  है  ।
 शौर  इस  देश  में  हम  को  समाजवाद

 का  भुलावा  कोआपरेटिव  का  अलावा  देकर  पीछे  डाला  जा  रहा  ह  |

 क्या  कारण  है  कि  कभी  तक  बाढ़ों  को  नहीं  रोका  जा  सका  ।  हम  ने  शुरू  में  कहा  मैं  राज से

 दस  साल  पढ़ले  से  आवाज  उठाता  श्री  रहा  हूं  कि  जमीन  की  मुसलसल  टिलिंग  होनी  चाहिए
 ।

 टिलिंग  होती  रहती  तो  हरगिज  बाढ़ें  नहीं  जाती  |  लेकिन  उसका  इन्तजाम  नहीं  हो  सका
 |
 करोड़ों  की

 तादाद  में  दरख्त  कटवा  डाले  गये  |  श्रगर  ऐसा  न  किया  जाता  तो  पानी  रिस  रिस  कर  मदान  में  जाता

 श्र  बाढ़ें  हरगिज  न  पड़  काट  डालने  से  पानी  धारा  प्रवाह  मैदानों  में  जाने  लगा  कौर  बाढ़

 गयी  जिनसे  €  ०  करोड़  का  तहसीन  उठाना  पड़ा  |  इन  चीजों  को  रोकना  जा  सकता  था  लेकिन  हमने

 कोशिश  नहीं  की  ।  aor  किसान  को  जो  सबसे  बड़ी  दिक्कत  हैं  कि  उसको  सरकार  को  थेवर  कुछ  खरीदे

 हुए  पता  देना  पड़  रहा  हर  मार्केट  का  यह  कायदा  है  कि  कुछ  खरीदने  पर  पेसा  देना  पड़ता
 लेकिन

 सरकार  की  मा  राकेट  ऐसी  है  फि  जिसमें  परवेज  किये  बगैर  पैसा  देना  पड़ता  है  ।  हम  हर  साल  देखते  हूं
 कि  बाढ़ के  कारण  किसानों  की  फसलें मारी  जाती  हैं  ।  उनमें  पानी  ज्यादा  at  जाता  अतिवृष्टि हो

 जाती ह  ,  दुखियारों  में  तुग़यानी  श्री  जाती  है  कौर  फसल  मारी  जाती  लेकिन  किसान  से  सरकार  पूरी

 TTT wrrersery  वसुल  लेती  इरीगेशन  का  टैक्स  वसूल  कर  लेती  ०
 तो

 यह  सरकार  की  ही

 मारकेट ऐसी  हैं  जिसमें
 किसान

 को
 बगैर  कुछ  परचेज  किये हुए

 dar  देना  पड़ता  क्क्क्  नगर

 थोड़ी  सी  भी  श्रवण  से  काम  लिया  जाता  तो  frat  को  ये  दिवकत  न  होतीं  ।
 यहं

 बात
 नहीं  है  कि

 हम  इन्तिज़ाम
 नहीं  कर  सकते  थे

 हमारे
 यहाँ  के  लोग  काठ  के  उल्लू  कहा

 ऐसी  बात  नहीं  कि  भगवान के  यहाँ  दो  साँचे  जो  श्रादमी  वह  जरमनी
 में  पैदा  करता  है  वे

 ग्रक्लम द
 बहादुर  होते  हैं  शौर  जो  हमारे  यहाँ  पैदा  करता  है  वे  बेवकूफ  कौर

 काठ  के

 उल्लू  होते  हैं
 ।

 एसी  कोई  बात  नहीं  हें
 ।

 इन्होंने  चाहा  नहीं  कि  दूसरी  पार्टियों
 का  भी  सहयोग  दूसरे
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 ak  दूसरी  प्रतिभायें  भी

 इस  कामों  are  ।
 यही वजह है

 कि
 देश  सफर  कर  रहा

 पीछे  पड़ता  चला  जा  रहा  है  ।

 ही  नहीं  देती  इन्हें  बेमायगी  दिल

 बनाना  कौन  कतरा  है  जो  दरिया  हो  नहीं  सकता  1”

 इन्होंने  चाहा  चाहते  तो  हो  जाता  ।

 समाजवाद  की  ae  कही  जाती  हमारे  देश  की  साढ़े  २७  परसेंट  बिजली  श्रमिकों  की

 fara  के  लिए  खां  हो  जाती  हे  ।  नगर  यह  साढ़े  २७  परसेंट  पावर  सिनेमा

 भर  गुलकारियों  पर  खड़े  न  की  जा  कर  किसानों  की  कामत  में  लगायी  जाती  तो  राज  हमारा  देश

 मालामाल  हो  गया  हम  हिंमालय  पहाड़  ज  से  बड़े  बड़े  ढेर  गेहूं  के  पदा  कर  लेते  ।  लेकिन उस  पावर

 को  किसान के  पास  नहीं  जाने  दिया  वहँ  श्रमिकों  की  दिल्लगी  पर  खर्चे  हो  गई  ।  एक  एक

 वजीर  के  घर  के  लिए  सवा  पाँच
 सौ

 का  बिजली  का  बिल  महीने  में  area  ह  झर  दूसरी  तरफ  हमें  ट्यूब

 बेल  चलाने  के  खेती  के  कामों  के  लिए  बिजली  नहीं  मिलती
 ।

 हमारे  हजारों  ट्यूब  बेल  बेकार

 पड़े  हैं  क्योंकि  उनके  लिए  बिजली  नहीं  मिलती  ।

 तरफ  ता बानियों  में  खत् दा जन  रोशन

 इस  तरफ  तारीकियों  में  जल  रहे  हे  दिल  के  दाग़  |

 उस  तरफ  तकदीर  सुकन  कर  हाजिर  दरबार

 इस  तरफ  तकदीर  क्या  तदबीर  भी  लाचार  FWਂ

 हमारे  देश  में  दस  हंजार  ट्यूब  बेल  इस  लिए  बेकार  पड़े  हैं  कि  उनको  पावर  नहीं  दी  जा  सकती  उनके

 लिए  बिजली  का  इन्तिज़ाम  नहीं  हो  सकता  साढ़े  २७  फीसदी  पावर  इसलिए  खर्च  की  जाती  है  कि

 उससे  श्रमिकों  की  दिल्लगी  हो  ।  यह  इन्तिज़ाम  श्राप  करते  हैं  ।  श्रमिकों  खेती  के  लिए  बिजली

 at  इन्तिज़ाम करना  पड़ेगा  |

 आपको  एग्रीकल्चर को  फस्ट  प्राय रिटी  देनी  पड़ेगी  ।  sere  ऐसा  नहीं  किया  जाएगा  तो  इसे  भी

 ज्यादा  नुक्सान  होगा  |  हम  बिजली  को  किसी  नसरी  जगह  ले  जायेंगे  तो  इससे हम  कभी

 भी  अपने  मुल्क  को  मालामाल नहीं  कर  सकते  ।  इस  लिए  सबसे  पहली  जरूरत  यह  ह  कि

 arc  लिये  बिजली  का  इन्तिज़ाम किया  जाए  ।  रि हिन्द  डेम  की  बिजली  में  से  सिफ  ६  पर  सट  खेती

 के  लिये दी  जाती  हे  कहा  जाता  है  कि  यह  कृषि  प्रधान  देश  कहा  जाता  है  कि  यहाँ  खेती  की

 बड़ी  तरक़्की हो  रही  है  ।  लेकिन  खेती  के  लिए  fas  ६  परसेंट  बिजली  दी  जाती  शर  बाकी  चली

 जाती  है  are  कामों  के  लिए  ।  मैं  जब  अपने गेहूं  को  और  गन्ने  को  सींचता  हूं  तो  मैं  एक  यूनिट  पावर के

 लिए  १९  नए  पेसे  देता  हूं  , काश्तकार  जब  अपने  ट्यूबवेल  से  पानी  देता  हं  तो  उसको  एक  युनिट  पावर  के

 लिए  १९  नए  पैसे  देने  पड़ते  लेकिन  जो  श्राप  रहेगी  डेम  की  बिजली  इंडस्ट्रियलिस्ट को  देते  हैं  तो

 वह  उस  पावर  की  एक  यूनिट  का  तीन  नया  पैसा  देता  हैं
 ।

 यह  wae है  ।  कौर  फिर  कहा

 हें  कि  हम  खेती  की  तरक्की  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  देश में  खती  की  तरक्की  हो  रही  ह  ।  आपको जो

 थोड़े  से  फूयु  हूँ  वहीं  तरक्की  कर  रहे  न  पतरौल  तरक्की  कर  रहा  न  टंडल  तरक्की  कर

 रहा  न
 चौकीदार  तरक्की  कर  रहा  श्रापके  जो

 जीवन  |,  जो  मुट्ठीभर  लोग  वे

 कर  रहे  हैं  ।

 अज  भी  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  are  कुछ  करना  हूं  तो  खेती  करने  वाले  के  वास्ते  कीजिएगा  ।

 खेती  की  ताकि  होगी  तो  देश  की  तरकी  होगी  ।
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 ais  जब  हेम  कहते  हैं  कि  ares  डिफेंस  की  तरक्की  क्यों  नहीं  कि  तो  कहा  जाता  है  कि  हम  माली

 हालत  की  तरक्की  कर  रहे  हम  तो  डेवेलपमेंट  कर  रहे  We  जब  डेवेलपमेंट  के  लिए  कहा  जाता  है

 तो  कहते  हैं  कि  हम  डिफेंस  में  लगे  हुए  हैं  ।  तो  इस  चीज  को  छोड़िये  इस  तरफ  देखिए  कि  किसानों

 के  लिए  पावर  का  इं  तमाम  किया  जाए  ताकि  देश  में  खाद्यान्न  की  पैदावर  बढ़ायी  जा  सके  ।

 श्री
 दर् ०

 चे
 :

 सिचाई  कौर  विद्या  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  श्रपने  भाषण  में  झा साम

 का  बिलकुल  उल्लेख  ही  नहीं  जैसा  कि  झा साम में  कोई  समस्या ही  न  हो

 हमें  खेद  है  कि  पाकिस्तान  ने  भारत  को  बताये  बिना  कर्ण  फूली  बांध  शुरू  कर  दिया  जिस

 से  पाकिस्तान को  १०  9,000  किलोवाट  बिजली  मिलेगी  किन्तु  जिस  से  बहुत  सा  भारतीय  क्षेत्र  पानी

 में  डूब  जायेगा ।  भारत  ने  3 2-3-2  को  इस  के  विरुद्ध  विरोध
 भी

 प्रकट  किया  था  किन्तु  हमें  मालूम

 नहीं  gar  किः  उस  के  बाद  क्या  हा  ।  माननीय मंत्री  को  बताना  चाहिय े।

 यह  भी  समाचार  प्रकाशित  हुमा  है  कि  पाकिस्तान  भारतीय  क्षेत्र  में  फ़नी  नदी  के  साथ  साथ

 १४०  मील  की  लम्बाई  तक  एलबम  बना  रहा  है  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में

 क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 फरक्का  बांध  के  बारे  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यदि  इसे  सड़क  व  रेल  के  साथ  जल्दी  बना

 दया  तो  उत्तर  भारत  के  क्षेत्र  का  रेल  द्वारा  कलकत्ता  के  साथ  निकट  सम्पक  कायम  हो  जायेगा  ।

 मैं  जानना  वाहगा  कि  क्या  पाकिस्तान  की  कौर  से  इस  का  कुछ  विरोध  किया  गया  जिस  के  कारण

 इस  में  विलम्ब  हो  रहा  है  |

 बिजली  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  १३  लाख  किलोवाट  कम  gun  मुख्य  कारण  यह  बताया

 जाता  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  ।  हमें  बताया  जाये  कि  क्या  इन  परियोजना ग्र ों  के  लिए  we
 विदेशी  मुद्रा  मंत्रालय  को  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 सिंचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  हमारे  राज्य  से  कुछ  पानी  ले  कर  पश्चिम  भारत  को
 2  सकता है

 प्रासाद  के  बारे  मैं  कहूंगा  कि  यह  झ्रावश्यक  है  कि  ग्रासिम
 की

 विकास  क्षमता  का  पूरा

 विकास  किया  जाये  ।  ऐसा  करने  से  देश  की  प्रतिरक्षा  भी  मजबूत  होगी  ।  राज्य  में  विद्युत का  उत्पादन

 बहुत  ही  कम  है  ।  इस  कारण  सारी  प्रगति  रुक  गई  है  उद्योगों  को  हानि  पहुंची  राज्य  सरकार

 ने  तीसरी  योजना  में  भ्र पनी  परियोजनाओं के  लिए  ४२  करोड़  रुपये  की  मंग  की  किन्तु  योजना

 आयोग ने  इसे  घटा  कर  R9'/,  करोड़  रुपये  कर  दिया  चूंकि  राज्य  पर  शरीक  उत्तरदायित्व

 डाला  गया  इसलिए  यह  रकम  बहाल  कर  देनी  चाहिए  |

 इस  के  बाद  में  बाढ़  की  समस्या  जोकि  बहुत  गम्भीर है
 ।  ७०  इंच से  ५००  इंच

 की  वर्षा  के  अलावा  ब्रह्मापुत्र  के  पानी  से  भी  बाढ़  है  ।  Reo  से  भूकम्प के  नदी  का  तल  ऊंचा

 होने  के  पर  बाढ़  ञ्  जाती  है  ।  गत  अर्थात्  १९६२  में  दो  बाढ़ों

 के  कारण  २३  करोड़  रुपये  का  नुकसान  gar  है  ।  यदि  बाढ़ों
 को  न

 रोका  कोई  विकास  कार्य

 नदीं  हो  सकता  |

 अंग्रेजी  में
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 ae ed  के  बाद  से  में  विकास  कार्यों  के  बावजूद  प्रति  व्यक्ति  में  कमी  हुई  है  ।

 इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  एक  वृहत्तर  योज़ना  बनाई  जिस  में  ब्रह्मपुत्र  कौर  इस  की  सहायक

 नदियां  शामिल  हों  ।  ब्रह्मपुत्र  नदी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम

 जेसा  निकाय  बनाया  जाये  ।..

 उपाध्यक्ष  पांच  घंटे  की  तपस्या  के श्री  लाल  बैरवा

 बाद  श्राप  ने  मुझे  बोलने  को  जो  समय  दिया  उस  के  लिए  मैं  श्राप  को  धन्यवाद  देता हूं  ।

 श्री  भक्त  zat  :  इस  तपस्या  में  सभी  माननीय  सदस्य  साथ  हैं  ।

 श्री  श्रीलंका  लाल  बैरवा  :  ग्राम-कल  की  बढ़ती  हुई  पापुलेशन  को  देखते  हुए  पानी  ate  बिजली

 की  व्यवस्था  करना  बहुत  जरूरी  हमारे  राजस्थान  जहां  पर  एक  ऐसा  एरिया  जिस  को

 रेगिस्तान कहते  दूध  तो  मिल  सकता  लेकिन  पानी  नहीं  मिलता  है  ।  वह  एरिया ऐसा  है  कि

 कहीं  मिनिस्टर  साहब  गर्मी  के  दिनों  में  सवेरे घर  से  निकलें  ग्रोवर  काम को  वापस  घर  ७७१ र तो तो

 वह  पहचान  में  नहीं  सकते  ।  वहां  पर  इतनी  धूल  उड़ती  है  कि  वह  पैदल  चलें  या  रेलगाड़ी  या

 ऊंटगाड़ी  में  बैठ  कर  चलें--रेगिस्तान  में  ज्यादातर  ऊंटगाड़ी  चलती  है--लेकिन  वह  पहचान  में

 नहीं  श्री  सकते  ।  इसलिए  वहां  पर  पानी  ate  बिजली  की  व्यवस्था  करना  बहुत  जरूरी

 ma  मैं  अपने  कोटा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  करोड़ों रुपये  जवान  मेंट

 ने  बांध  बनाने  में  लगा  दिया  ।  ठीक  बांध  भी  बन  लेकिन  उस  के  पहले  कया  हुआ  कि  किसानों
 की  उन्नति  तो  पता  नहीं  कब  उन  के  घरों  में

 न
 मालूम  पैसा  कब  लेकिन उस  सब  से

 पहले  सरवे  करने  वालों  कांग्रेसी  जोकि  मिनिस्टरों  से  मिले  हुए  होते  के  घर

 भरे हो  गए  ।  किसानों  के  घर  तो  हरे-भरे  नहीं  लेकिन  उन  लोगों  के  ज़रूर  हो  गए  हैं  ।  सर्वे

 करने  वाले  किसी  के  खेत  में  गए  at  खूंटियां  wie  झंडियां  लगा  दीं  तौर  कहा  कि  इस  खेत  में  से  हो

 कर  नहर  निकलेगी  ।  उस  खेत  का  किसान  बेचारा  नहीं  जानता  कि  कितनी  ज़मीन  कितनी

 नहीं  जायगी  |  वह  फ़ौरन  नेता  जी  से  मिला  कि  मेरे  खेत  को  तो  ज़रूर  टलवा  दो  ।  इस  तरह  साल

 भर  तो  उन्हों  ने  खूब  किसानों  से  कमाया  खाया  कौर  मस्त  रहे
 ।  उस

 के  बाद  जब  नहर  बनने
 तो

 arr  कल  जितनी भी  डिस्ट्रीब्यूटरी  खुल  रही  वे  शहर  से  कम  से  कम  चालीस

 मील  दूर  तक  पहुंच गई  हैं  ।  असिस्टेंट  इंजीनियर  कौर  इंजीनियर  के  पास  जीप  होती  चौथ

 पांचवें  दिन  वे  जीप  में  बैठ  कर  पच्चीस  तीस  मील  पर  कोटा  में  सिनेमा  देखने  के  लिए  जाते  हैं  ।

 उन  की  भ्र ौर तों
 को

 कहीं  सनलाइट  साबुन  या  पाउडर  न  तो  ली  जीप
 प्रौढ़

 फ़ौरन  वे  दहर  में

 जाती  हैं
 ।  यह  पता  नहीं  कि  वे  पैट्रोल  को  कहां  दिखाते  हैं  ।  शायद  वे  माइलॉमीटर  की  जंजीर  को

 काट  देते  हैं
 ।  इस  प्रकार  जीपों  का  बहुत  दुरुपयोग  होता  है  ।  ये  स्कीम्ज़  करोड़ों  रुपयों  की  हैं  ।

 पचास  परसेंट  भी  ईमानदारी से  ख़र्च  किया  जाये  इस  भ्रष्टाचार  को  निकालने  के  तो

 ब्यूटरीज़  प्रौर  साइमन  वगैरह  weal  बन  सकती  हैं  ।  लेकिन  ऐसी  ऊलजलूल  बातों  पर

 बाधा  ख़ाँ  हो  जाता  है  |

 कोटा  बांध  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बीच  नदी  में  एक  क्रासवाल  बनाई  गई  है  ।

 पिछले  साल  वह  क्रासवाल  Yoo  फ़ीट  लम्बी  थी  ।  सारे  फाटक  खोलने  के  बाद  भी  पानी  सीधा  दहर

 के  नीचे  से  श्रीराम  से  निकल  जाता  लेकिन  क्रासवाल  बनाने  की  वजह  से  वह  पानी  उस  क्रास वाल
 से  टकरा  कर  सीधा  शहर  की  तरफ़  दौड़ता  है  श्र  इस  तरह  पिछले  साल  लाखों  रुपयों का  नुक्सान

 हुमा । श्रौर फिर ।  और  फिर  २००  फ़ीट  श्र  उस  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  मैं  ने  श्री  हरीसिंह जोकि



 Query  अनुदानों  की  मांगें  २६  PER रे

 [at  प्रोफेसर  लाल  बे

 सुपरिंटेंडिंग  इंजीनियर  कहा  कि  क्रासवाल  बना  रहे  इस  को  बन्द  कीजिए  ।

 पानी  इस  से  टकरा  कर  सीधे  दाहर  को  दौड़ता  है  ।  पहले  पानी  फाटक  खोलने  से  सीधा  जाता  था  ।

 उन्हों  ने  कहा  कि  अभी  २००  फ़ीट  की  २००  फ़ीट  बढ़ाई  जायेगी  ।  २००

 फ़ीट  ait  उन्हों  ने  बढ़ा
 दी  ।

 इसका  परिणाम  यह  हुमा  कि  इस  साल  पानी

 वह  शहर  के  आगे  तक  चला  गया  ।  ऐसा  ही  होता  तो  कोटा  दाहर  किसी  दिन  तरबतर

 नज़र  भरायेगा  ।

 एक  बार  मिनिस्टर  ग्राफ़  स्टेट  साहब  वहां  पहुंचे  ।  वह॒  गांधीसागर डेम  से  सीधे  कौर

 कोटा  रैस्ट  हाउस  में  ठहरे  ।  जनसंघ  का  प्रतिनिधि-मंडल  उन  से  मिलना  चाहता  था  att  मैं  उन  के

 साथ  था
 ।

 हम
 उन

 के  पास  एक  दरख्वास्त  ले  कर  लेकिन  श्रीमान्  मिनिस्टर  साहब  के  साथ

 मिसरों  की  बरात  की  बरात  जोकि  सीधे  गांधीसागर  डैम  से  आराई  थी  ।  उन  के  मारे  मिनिस्टर

 साहब  को  हम  से  बात  करने  तक  की  फुरसत  न  मिली  ।  बेशक  उन्हों  ने  हम  से  दो  मिनट  बात  की  AIT

 हम  ने  भ्र पनी  दरख्वास्त  दी  ।  उन्हों  ने  कहा  कि  हम  विचार  करेंगे  ।  साल  भर  होने  को

 लेकिन  wal  तक  उस  पर  विचार-विमश  हो  रहा  है  ।  मेरी  समझ  में  नगर  वह  ऋासवाल  न  बना  कर

 उतनी  ही  कीमत  में  कोटा  शहर  के  पास  एक  रिटेनिंग  वाल  बनाई  तो  कोटा  दहर  का  इतना

 नुक्सान न  होता  ।  मैं  दावे  के  साथ  कहू  सकता  हूं  कि  ware  यह  रिटेनिंग  वाल  न  बनाई  तो  किसी

 दिन  पानी  कोटा  दाहर  में  घंटाघर  से  हो  कर  सीधे  दाहर  में  होते  हुए  नयेपुरे में  निकलेगा

 att  सारा  दाहर  ख़त्म  हों  जायेगा  ।  इस  लिए  वहां  रिटेनिंग  वाल  बनाना  बहुत  जरूरी

 है  ।

 हमारी  तरफ़  हाड़ोती  का  एरिया  है  कौर  हमारे  यहां  काली  मिट्टी  है  ।  काली  मिट्टी  में

 पानी  दरारों  में  से  हो  कर  चरागे  तक  निकलता  है  ।  जितनी  भी  नहरें  खोदी गई  उन  के  पास  पास

 जितने भी  गांव  मैं  ने  श्री  सुर्पारटेंडिंग को  दिखाया  है  कि  उन  गांवों  में  प्रभी

 तक  भी  पानी  भरा  हुमा  है  ।  लीकेज  कौर  सीपेज  की  वजह  से  वहां  पर  अभी  तक  सीलन  श्र  पानीਂ

 रहता  है  ।  उसी  सीलन  में  उन  लोगों  ने  सर्दी  के  दिन  जा रेचक  ।  मैं  ने  उन  से  कहा  कि  गर्मी के  दिन  तो

 उन  लोगों  ने  जैसे  तैसे  निकाले  सर्दी  में  वे  बेचारे  कैसे  उन्हों  ने  कहा  कि  हम  ने  ऊपर  लिख

 दिया  है  ।  पता  नहीं  कि  ऊपर  कब  फ़ैसला  होगा  ।

 मैं  प्राय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  पानी  इतने  ऊंचे  लेवल  पर  चुका  है  कि  किसी  खेत  में

 तीन  फुट  खोदने  पर  भी  पानी  उसी  निकल  जाता  है  ।  इस  वजह  से  सारी  बूंदी  रोड  पर  खेतों

 उस  सड़क  को  बहुत  नुक्सान  पहुंचा  है  ।  श्राप  दिल्ली  से  बम्बई
 तो

 लाखेरी  स्टेशन

 से  ले  कर  कोटा  स्टेशन  के  दो  स्टेशन  भ  डकनिया  स्टेशन  तक  खेतों  में  पानी  बिल्कुल  भरा  हुमा

 नज़र  ।  दुनिया  तो  पानी  के  लिए  तरसती  लेकिन  वहां  पर  पानी  से  नक्सली  हो  रहा  है  ।

 जिन  खेतों  में  नहरें  खोदी  गई  उन  के  मालिकों  को  प्रभी  तक  उन  ज़मीनों  का  पैसा  नहीं  मिला

 उन  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 नहरों  की  सीपेज  से  रास्ते  तक  बन्द  हो  गए  हैं  ।  जो  ब्रिज  बनाए  गए  जो  वी  ०  कार  वी ०

 बनाए  गए  वे  गांवों  को  देख  कर  नहीं  बनाए  गए  हैं
 ।

 गांव  एक  तरफ  रह  जाता  है
 ato  कार

 ato  एक  तरफ़  रह  जाता  है  ।  कैनाल  पर  इंजीनियर  लोग  निकलने  नहीं  देते  are  सीपेज  से  रास्ते

 बन्द  हो  जाते  हैं  ।  बेचारे  किसानों  के  गल्ले  का  बहुत  नुक्सान  होता  है  ate  गल्ला  गांव  में  भरा  पड़ा  है
 ।

 इरिरिगेशन  इंजीनियर  काले  ऐसे  मद्रासी  जो  हिन्दुस्तानी  भाषा
 नहीं  समझते

 |  उन



 श  १८८५  ह  अनुदानों  को  मांगें  BRK

 का  दौरा  लगाना  बेकार  है  ।  जब  वे  कहीं  जाते  तो  डराइवर  उन  को  समझाता तो  तब

 we  समझते  वर्ना  कुछ  भी  नहीं  समझते  हैं  ।

 हमारे  चीफ़  मिनिस्टर  सुखाड़िया  कौर  इरिगेशन  मिनिस्टर  साहब  बड़ी  दुहाई

 देते  हैं  कि  राजस्थान  हरा-भरा  हो  जायेगा  ।  राजस्थान में  कुल  BIR LAR  लाख  एकड़  एरिया

 जिस  में  से  ३२,६५६  लाख  एकड़  में  खेती  होती  है  ।  सिंचाई  कितनी

 होती  है  ?  सिंचाई  केवल  RT RAC)  लाख  एकड़  में  होती  है  ।  करोड़ों  रुपये

 ay  खच  कर  गये  at  उस  का  परिणाम  केवल  इतना  a  ह ैi

 बाप  यह दम  भरते  हैं  कि  हम  *  स्थान  को  हरा  भरा  कर देंगे  |  मेरे  एरिया  के  ग्वार  गेहूं  को

 फसल  का  कया  हाल  उश्र  के  बारे में  मैं  arg  कों  थोड़ा  सा  बता  देना  चाहता  हूं  ।  चूकि

 नहीं  इस  वास्ते  संक्षेप  में  ही  मैं  कह  देता हूं  ।  PEYY-2E  में  वह  ८४४५  पाउंड  प्रोग्राम  था  ।

 PeNE-Ko F Ag में  रद्द  ५८०  पाउंड  PEYV—¥S  में  ७०२  पाउंड ही  रह  गया  ।  geyc-ve में

 Who  ZEXYE—Ho  में  ७६२  PEGoO— FL  में  ८८४  उड  और  १९६१-६२  में

 ८७४  पाउंड  प्पा  है  ।  यह  जो  कुछकुछ  है  ्र  हम  ने  करोड़ਂ  रुपया  लगा  दिया  है  यहां  इरीगेशन

 फैसिलिटी  देने  पर  इस  का  जयजयकार  किया  जाता  है  ।

 एक  दाऊद  मैं  बिजलीਂ के  साहब  में  कहू  कर  समाप्त  कर  देता  हूं  ।  जो  गांधी  डेम  से  बिजली

 मिल wt  है  वह  बिजली  नगर  गांवों  को  दे  दी  जाये  तो  ज्यादा  फायदा  हो  सकता  जिस

 प्रकार  से  भ्रष्टाचार  राजस्थान  कैनाल  में  हो  रहा  है  मानें  या  न  मानें  मैं  श्राप  को  बतला  देना

 चाहता  हू ंकि  उस  की  वजह  से  ag  ead  dt  रह  जायेगी  are  are  चाहते  हैं  कि  वह  पूरी

 हो  तो  श्राप  को  इस  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करना  होगा  इस  तुरन्त  ध्यान  देना  होगा  ।

 जो  सही  पैसा  लगना  यही  श्राप  लगायें  शर  अ्रसिस्टंट  इंजीनियरों  द्वारा  जो  भ्रष्टाचार  किया

 जाता  उस  को  दूर  करें  ।

 श्री  राम  स्वरूप  उपाध्यक्ष  मैं  arg  का  बड़ा  झ्राभारी हूं  कि  श्राप

 ने  मुझे  बिजली  तथा  सिंचाई  विभाग  के  अनुदानों के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार प्रकट  करने  का

 मौका  दिया  है  ।

 हमारे यहां  रिहंद  डेम  बना  है  उस  के  सम्बन्ध  में  मैं  दो  चार  बातें  कहना  आवश्यक

 समझता  हूं  ।  यह  उत्तर  प्रदेश  का  बहुत  बड़ा  प्राजैक्ट  है  कौर  इस  से  दो  लाख  पचास  हज़ार किलोवाट

 बिजली  पैदा  होने  की  सम्भावना  है  ।  इस  बांध  के  बनने  से  हमारे  मिर्जापुर  जिले  के  जोकि  उत्तर  प्रदेश

 का  एक  पिछड़ा  हुआ  जिला  करीब  CY,o00  लोगों  को  उजड़ना  पड़ा  है  ।  इन  लोगों  को  बसाने

 के  लिये  जो  व्यवस्था  की  गई  उस  से  उन  लोगों  में  बड़ा  रोष  है  ।  उन  को  बहुत  तकलीफ  का

 सामना  करना  पड़  सहा  है  कौर  प्रभी  तक  भी  थे  अच्छी  तरह  से  नहीं  बस  पाये  हैं  ।  यह  हमारी

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  एक  कमज़ोरी  रही  है  कि  वह  उन्हें  अ्रच्छीसे  बसा  नहीं  पाई  उस  ने

 बहुत  कुछ  किया  लेकिन  अभी  काफी  कुछ  करने  को  पड़ा  है  ।  उन  को  जो  मुआवजा  दिया

 गया  है  वह  उस  मुग् ना वज़  का  चौथाई  भाग  है  जोकि  मध्य  प्रदेश  के  लोगों  को  मिला  मध्य  प्रदेश

 का  एरिया  भी  इस  में  डूबा  है  कौर  उन  लोगों  को  चौगुना  मुआवज़ा  दिया  गया  है  जबकि  मिर्जापुर

 के  किसानों को  उसका  चौथाई  भाग  ही  दिया  गया  है  ।  उनको  बसाने  के  लिए  जो  जगह  चुनी  गई

 है  वह  पहाड़ी  प्रौढ़  जंगलीਂ  है  प्रौढ़  वहां  पर  वे  बे  चारे  न  तो  खेतीਂ  कर  सकते  हैं  मरार  न  चच्छीं  तरह

 से  रह  सकते हैं  ।  वहां  उन  के  लिए  पीने  के  पानी  की  भी  ठीक  व्यवस्था नहीं  है  ।  इस  वास्ते उन  की

 जो  स्थिति  है  वह  बहूत  ही  राजीव  है  ।  उनकी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार



 अतुराना  क  माग RVER  २६  &&  हे

 [ott  राम

 को  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहियें  |  इसके  लिए  पहले  से  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  थी  a
 गर  इसी

 का  यह  परिणाम  है  कि  इन  SY,000  लोगों  का  जीवन  दुखमय हो  गया  है  |

 यहां  पर
 जो

 बिजली  पैदा  होने  वाली  उसका  अ्रधिकतर  भाग  तो  वहां  जो  एक  प्राइवेट

 एल्युमिनियम  फैक्ट्री  उस  को  ही  मिल  जायेगा  ।  उस  को  RY,oo00  किलोवाट बिजली  मिलनी  है

 जिस  में  कुछ  तो  मिलनी  शरू  हो  गई  है  प्रौढ़  भविष्य  में  मिल  जायेगी  ।  बाकी  बिजली  में  से

 चालीस  हज़ार  किलोवाट  बिजली  हम  बिहार  सरकार  को  दे  रे  हैं  वहां  की  रेलवे  को  इलैक्ट्रिफाई
 करने के  लिए  ।  इस  तरह  से  प्लोर  कई  कम्पनियां  जिन  को  बिजली  देनी  है  ।  हमारे  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  क्षेत्र  में  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  कनाडा  के  ज़रिये  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पाई  है  ।

 वहां  casey  कीः  व्यवस्था  है  ।  वहां  सकड़ों  हजारों  ट्यूबवेल  लगाये  जाने  की  योजना  है  जिन  के

 लिए  बिजली  at  आवश्यकता  होगी  कौर  उनकी  इस  आवश्यकता  को  भी  हमें  परा  करना  होगा  ॥

 इस  तरह  से  जितनी  बिजली  हमें  देनी  उस  को  दे  देने  के  बाद  रिहांद  डैम  की  बिजली  इतनी  नहीं  रह

 जाती है  जो  हम  बिहार  ae  मध्य  प्रदेश  को  दे  सकें  कौर  उतनी  मात्रा  में  दे  जितनी  मात्रा  में

 वे  क्लेम करते  हैं  ।  हमारे  पास  बिजली  बचती  नहीं  जोकि  उन  को  जा  सके  ।  उन्होंने कोई  पैसा

 खच  नहीं  किया है  ।  जो  उन  का  एरिया  इस  में  प्राया  उसका  उन्होंने  डट  कर  प्म्ावजा क

 लिया  |  हमारा  जो  एरिया  वह  बहत  अच्छा  उपजाऊ  एरिया  उनका  एरिया  मध्य  प्रदेश

 का  उतना  बरच्छा  नहीं  था  ।  उनके  थोड़े  से  गांव  थे  जो  हमारे  ज्यादा  |  जब  वह  बांध  बनता

 रहा  उन्होंने  कोई  क्लेम  नहीं  किया  |  पहले  जबकि  वहां  रीवा  स्टेट  उसके  साथ  वादा  था  कि

 हम  दस  परसेंट  बिजली  देंगे  ।  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  कीਂ  गवर्नमेंट  ने  इस  को  भी  माना  नहीं  था  ।

 जब  तक  बांध  बनता  रहा  तब  तक  उन  लोगों  ने  कोई  क्लेम  नहीं  किया  ।  जब  बाँध  तैयार  हो

 तब  उन  की  डिमांड  भी  बढ़  गई  शौर  काफी  हद  तक  बढ़ती  गई  ।  अब  तो  वें  कहते  हैं  कि  जितनी
 बिजली  पैदा  होती  उसका  चौथाई  हिस्सा  हम  को  मिलना  चाहिये  ।  झगर  हम  इतनी  बिजली

 दे  देते  हैं  तो  हमारा  जो  करोड़ों  रुपया  लगा  है  और  सेकड़ों  कौर  हज़ारों  इंजीनियरों  ने  काम  किया  है

 शर  जो  पैसा  उधार  ले  कर  हम  ने  लगाया  मेहनत  लगाई  है  कौर  जिस  को  ले  कर  हम  ने

 यह  सब  कुछ  किया  वे  सारी  हमारी  ग्रामों  धरी  कीਂ  घर  रह  जायेंगी  ।  हम  ने  इस  में  यह

 सब  कुछ  किया  है  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  को  बिजली  मिल  हमारे  यहां  के  कल-कारखाने  चल

 सकेंगे  कौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  रहने  वालों  को  हम  रोज़गार दे  सकेंगे  ।  इन  में  से  हम  कुछ भी  नहीं

 कर  पायेंगे  मध्य  प्रदेश  को  देना  पड़ा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  हस्तक्षेप  करके  इस

 मामले  को  सदा  के  लिए  निपटा  दे  ।

 माताटीला  बांध  भ्र  दूसरे  भी  बांध  बन  रहे  हैं  ।  उनके  सम्बन्ध  में  भी  क्लेम  बढ़ता

 जा  रहा  वे  चाहते  हैं  कि  उन  में  भी  उनको  हिस्सा  मिलना  उसका  भी  निपटारा होना

 wed  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  किसी  एक  उसूल  पर  हम  को  श्री  जाना  चाहिये  श्र  यह  मामला  हमेशा

 केलिए  तय  कर  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  चल  कर  इस  तरह  का  कोई  झगड़ा  न  खड़ा  हो  सके  ।

 अब  मैं  सायल  कंजर्वेशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  हमारी  केन्द्रीय  योजनायें  बड़ी  बड़ी
 नदियों  के  कैचमेंट  एरिया  से  सम्बन्ध  रखती है  ।  उन  एरियाज  में  जहां  झाम  तौर  से  भूमि  का

 कटाव  होता
 वहां  कोई  योजना  नहीं  बनतीं  हैं  ।  हमारे  यहां  ऐसा  एरिया  बुन्देलखंड  का

 प्रागरा  डिविजन  है  कौर  राजस्थान  के  कुछ  हिस्से  हैं  जहां  कि  ग्राम  तौर  से  भूमि  का  कटाव  होता

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्व  हिस्से  भी  कुछ  ऐसे  हैं  जो  कि  पहाड़ी  हैं  जहां  श्राम  तौर  से  भूमि
 का  कटाव

 होता  उस  तरफ  सरकार  का  ध्यान  नहीं  है  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  उधर  भी  उसका  ध्यान  जाये  ।
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 इरिगेशन  के  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  निकली  है  ।  उस  को  पह  कर  पता  चला  हैं  कि  व्यास

 प्रोजैक्ट  के  सिलसिले  में  एक  डैलीगेशन  फारेन  कंट्री  में  गया  था  क्योंकि  उसकी  कुछ  सामान  खरीदना

 था  ।  वह  डे लोग दान  Yo  एस०  0.0  कनाडा जापान  गया  इस  तरह  से  उसने  qtt

 दुनिया  का  चक्कर  लगा  लिया  तब  कहीं  जा  कर  उस  को  सामान  खरीदने  का  मिला  ।  मैं

 समझता  हं  कि  इस  तरह  के  जो  खे  इन  को  कम  किया  जा  सकता  है  कौर  सरकार  का
 ध्यान

 इस  ute  भी  जाना  चाहिये

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तर  में  हिमालय  पहाड़ से  बड़ी  बड़ी  नदियां  निकलती  जैसे  राम  गंगा

 है  या  दूसरी  नदियां  हैं  ।  इन  की  वजह  से  हमारे  बहुत  से  जिले  बाढ़  से  पीढ़ित  हो  जाते  हैं  ।  इन  बाढ़ों

 की  रोकथाम  करने  के  लिए  हमारी  सरकार  कुछ  पैसा  तो  खर्चे  कर  रही  है  लेकिन  इस  प्रो  उसका

 ज्यादा  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रिक  पैसा  खर्च  इस  समस्या को

 हल  किया  जाना  चाहिये  ।  इन  बाढ़ों  की  वजह  से  हज़ारों  बल्कि  लाखों  ate  करोड़ों  रुपयों

 की  सम्पत्ति  हर  वर्ष  नष्ट  होती  है  ।  इस  से  बचाव  का  भी  कोई  उपाय  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  बालकृष्ण  सिंह  मैं  ग्रुप  का  बहुत  प्रभारी  हूं  कि  श्राप  ने  मुझे  सिचाई  तथा

 बिजली  मंत्रालय  के  अनुदानों  कॉ  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  है  |  इस  मंत्रालय के  सम्बन्ध

 में  कुछ  कहने  के  लिए  जितनी  तपस्या  मुझे  तथा  दूसरे  माननीय  सदस्यों  को  करनी  पड़ी  इस  से

 श्राप  सहज  ही  श्रीमान  लगा  सकते  हैं  कि  इस  विभाग  से  पानी  लेने  में  किसानों  को  कितनी  कठिनाई

 होती  होगी

 इस  विभाग  का  सम्बन्ध  एक  साधारण  किसान  से  ले  कर  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  तक  से  है  ।

 यदि  हमें  देश  का  विकास  करना  है  ak  देश  के  निवासियों  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  उठाना  है  तो

 सिचाई  की  सुविधा  are  बिजली  सस्ते  दामों  पर  हमें  उपलब्ध  करनी  होगी  ।  इस  में  सन्देह महीं  है

 कि  प्रथम  तथा  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सिचाई  के  साधनों  विकास  aor  है  लेकिन  इतने

 ही  से  हमारी  जो  समस्यायें  हैं  उन  का  समाधान  नहीं  हो  पाया  है  ।  मैं  एक  किसान  हूं  मुझे  गव

 है  अपने को  किसान  कहने में
 ।

 मैं  उत्तर  प्रदेश  के  उस  wae  का  निवासी  हुं  जिस  को  एक  पिछड़ा

 हुआ  इलाका  कहा  जाता  है  कौर  जिस  के  सम्बन्ध  में  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  fasta  प्रसाद  जी

 ने  भीਂ  कही  था  उन  का  निवास  स्थान  भी  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी

 जिलों  का  नाम  किसी  संकीर्ण  दृष्टिकोण  से  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  एसे  ही  क्षेत्र  हमारे  देश  के  दूसरे  राज्यों

 में  भी  सब  का  विकास  होना  चाहिये  क्योंकि  सबों  की  समस्या  एक  समान  जैसी a  उत्तर

 प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  की  है  ।  यह  क्षेत्र  हमेशा  बाढ़  सुखा  से  त्रस्त  रहा  हें  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 का  नाम  तो  मैं  ग्रुप  के  सामने  केवल  उदाहरण  के  तौर  पर  रख  रहा  हूं  ।  इस  क्षेत्र  की  गरीबी  अपनी

 चरम  सीमा पर  है  ।  जिस  तरह  से  यह  क्षेत्र  बाढ़  कौर  सुखा  से  त्रस्त  रहता  है  उसी  तरह  से  दूसरे

 qat  की  भी  है  ।  जो  बाढ़  क्षेत्र  के  निवासी  नहीं  हैं  वे  बाढ़  की  विभीषिका  की  कल्पना  नहीं

 कर  सकते
 |

 बरसात  में  इन  नदियों  के  उच्छेखल  विद्रोह  से  समूचा  क्षेत्र  कांप  उठता  है  एक  प्रलय

 का  सा  दृश्य  उपस्थित  हो  जाता  है  ।  बाढ़  कराने  पर  तो  अ्रधिकारी  भी  बड़  सतक  हो  उठते  तकावी

 वगैरह  भी  बांटी  जाती  दियासलाई  शादी  का  वितरण  भी  होता  साथ  ही  नेताओं की

 दौड़  घूप  भी  शुरू  होती  लेकिन  बाढ़  के  निकल  जाने  पर  सभी  तमाशा  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 किसान  तो  बड़ा  सन्तोषी  होता  द
 शती  स्वसा  ee  को  दोल  करने  में  लभ  जाता

 है
 शोर

 सरकार  के  पास  काम
 की

 कमी  नहीं  ।

 श्रक्सर यह देखा यह  देखा  जाता  है  कि  जिस  क्षेत्र  में
 बाढ़  जाति  है  वहां  पर  फसल  का  नुक्सान

 तो
 बाढ़

 क  समय में  ही  हो  जाता  लेकिन  बाढ़  के  निकल  जाने  के  बाद  जो  बन्धे  1...  होते  हैं  वह
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 [ait  बालकृष्ण

 हो  जाते  हैं  श्र  खेतों  के
 az

 की  मिट्टी
 भी

 बह  जाती  है  ।  इसके  बाद  सुखा  पढ़ता  है  we  फसल

 नष्ट हो  जाती  है  ।  इस  स्थिति  का  wea  होना  चाहिये  |  इन  चंचल  afd  faa  नदियों  पर  नियंत्रण

 तो  सरकार ही  कर  सकती  यह  किसान के  बस  st  बात  नहीं  है  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है

 कि  जहां  तक  संभव  हो  इन  नदियों  के  ऊपरी  भाग  में  जलाशयों  का  निर्माण  किया  जाये  ताकि  जो

 ध्रतिरिक्त  पानीਂ उन  खेतों  में  भ्राता  र  नदियों के  प्राप्त  क्षेत्र  के  उस  बरसाती  पानी  को  जिसे

 ले
 जाने

 में  असमर्थ उसको  वहीं  रोका  जा  सके
 ।

 साथ  ही  उस  ९५  हुये  पानी  का  इस्तेमाल  सुखा

 के  समय  नहर  निकाल  कर  सिंचाई  के  लिये  हो  ।  जहां  पानी  जमा  होता  है  ate  पानी  का  निकास  नहीं

 हैं  वहां  पानी  के  निकास  की  व्यवस्था  की  जाये ।.

 इस  देश  में  बाढ़  से  कितना  घाटा  gar  इसके  वास्तविक  wins  इस  सिचाई  विभाग के
 पास

 नहीं  हैं  att  राज्य  सरकारों  ने  कभी  तक  इन  आंकड़ों  का  संकलन  भीਂ  नहीं  किया  है  |  अक्सर

 लोग  कहते  श्र  बात  भी  सही है  कि  ates  बहुत से  te  किये  जाते  हैं  ake  सरकार को

 asat  देने में  बड़ीਂ  आसानी  होती  लेकिन  बाढ़ के  तो  ग्रां कड़े  तक  नहीं  बने  यह  इस

 का  स्पष्ट  प्रमाण  है  कि  उस  बाढ़  सुखा  वाले  क्षेत्र  के  प्रति  यह  मंत्रालय  कितना  उदासीन

 मरे  पास  सन  FERI-EB  की  रिपोर्ट  है  उसके पेज  १३  पर  जो  दिया  गया  है  मैं वह  पढ़

 चाहता  हूं  ।  उसमें लिखा  है  :

 है बाढ़ों  से  होने  वाली  हानि  का  अनुमान पूरा  नहीं  लगाया  गया  किन्तु यह  €०  करोड़

 से  afer हो  सकती  है  2.0 2.0

 €  ०
 करोड़  रुपयों  का  घाटा  मान  लें  तो  सदियों  से  यह  हालत  है  ।  श्राप  देखिये  कि  इस  देश  का

 घाटा  हो  चुका  है  मैं  ग्रंथ  शास्त्री  का  ज्ञाता  तो  नहीं  हूं  लेकिन  एक  बात  जानता हूं  कि  इस
 दावत  घाटे  को  रोकने  के  लिये  यदि  सरकार को  श्रनावतंक  ह  नानरिकरिंग बचें  करना  पढ़े

 तो वह  ठीक है  शर  उसको  देश  के  हित में  कहना  चाहिये  |

 जहां  ऊपरी  के  भागों  में  पानी  रोकने  के  साधन  नहीं  हैं  बाढ़  आती  उन  गांवों  के

 धरातल  को  ऊंचा  किया  जाना  चाहिये ताकि  बाढ़  के  समय  गांव  की  रक्षा  हो  सके  ।  मरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  सात  नदियां  हैं  कौर  सातों  में  बाढ़  भराती  मैं  बाढ़  क्षेत्र  का  निवासी  gate  किसानों

 को उस  सुखे  से  कौर  उस  बाढ़  से  जो  कष्ट  उठाने  पढ़त ेहैं  उसका  मुझे  aaa  मेरे  निर्वाचन

 क्षेक्ष  में  गोमती नदी  कटेहर  परगने  के  एक  हिस्से  को  काट  रही  है  ।  गंगा  नदी  की  बीच  धारा

 में  या  गांव  बसे  हुये  हैं  जहां  पर
 गंगा  दो  धाराओं  मे ंहो  जाती है  ak  बाद  में  फिर

 fat  जाती  मैं  माननीय  मंत्री जीਂ  को  उन  स्थानों  को  देखने  के  लिये  श्राभंत्रित  करता  हुं  ।  मैं

 चाहता हूं  कि  उन  स्थानों  को  सरकार  का  संरक्षण  प्राप्त  हो  ।

 जहां  तक  सिंचाई  का  संबंध  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि  किसानों  की  सलाह  का  सिचाई
 tit  अधिकारियों  की  निगाह  में  कोई  मूल्य  नहीं  बाढ़  ak  सुखे  से  जिस  तरह  से  खेत

 बरबाद  होते  हैं  कौर  सिचाई  विभाग  के  अ्रधिकारियों  का  जो  रवैया  रहता  उस  से  खेत  में  उपज

 नहीं  होतीਂ  कौर  उसका  असर  देश  पर  पड़  रहा  है  |  जितना  पढ़ा  लिखा  वर्ग  है  एवं  पढ़े  लिखे  नौजवानों

 का  आ्राकर्षण  की  तरफ  से  हट  रहा  है  प्रौर वे  नौकरी  की  तरफ  दौड़  रहे  हैं  ।  इसलिये  जो  सिचाई

 के  साधन हैं  उनका  विस्तार होना  चाहियेਂ  ताकि  प्रतीक  से  श्रमिक  खेत  सीचे  जा  सकें  ak  लोगों  का

 उधर  श्रीकांत हो  ।  किसानों को  सिंचाई  विभाग से  समूची  सुविधा  मिलनी  चाहिये
 ।

 उनकी  इच्छा



 Wee y  MGSy  Hara  को माँगे

 के  अनुसार उनको  पानी  मिलना  चाहिये  वह  जितना  पानी  चाहें  खेत  में  वह  उनको  मिलना

 इसलिये  कि  किसान  रेट  देता  है  ।  गवर्नमेंट  का  या  सिचाई  विभाग  का  कोई  एहसान  किसानों पर

 नहीं किसान  को  जो
 पानी  सरकार  देती  है

 उस
 का  वह  रेट  देता है  ।

 सिंचाई
 विभाग  के

 अधिकारियों  को
 चाहिये  कि  वे

 भ्र घि कार  की  भावना  से  हट  कर  कत्तव्य की  भावना  से  प्रेरित

 हों

 ma  श्राप  ट्यूब  बेल  के  संबंध  में  देखिये  ।  हर  ट्यूब-वेल पर  एक
 चार्ट  रहता  है  भ्रमर उस

 चार्ट को  श्राप  देखिये  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  प्रति  दिन  वह  ट्यूब वेल
 दो

 या
 तीन  घंटे

 बिजली  की  गड़बड़ी से  बन्द  रहता  बिजली  की  गड़बड़ी  तो  इस  हाउस  में  होती  है  जब  कि  wet

 को स्पीकर के  सामने  टीमें  लाइट  कभी  कभी  दिखानी  पड़ती  है  ।  यह  बिल्कुल सच  है  ।  जब  सर्वोच्च

 संस्था में  बिजली  की  गड़बड़ी  होती  है  तो  देहातों  के  भ्रन्दर  ट्यूब  वालों  जोकि  इतने  उपेक्षित  क्षेत्र

 हैं  वहां  कितनी  गड़बड़ी  होती  होगी  इसका  श्राप
 अन्दाज़ा

 लगा  सकते  हैं
 ।

 मैं  एक  बात  are  निवेदन  करना  चाहता  हुं  ।  बाढ़  कौर  सुखा  वाले  क्षेत्र  का  विकास  तभी

 हो  सकता  है  जबकि  वहां  पर  छोटे  छोटे  उद्योग
 धंधों  को

 जीवित  जाय ।  बाढ़  wk  सुखा

 वाले  क्षेत्रों  जहां पर  कि  कृषि  भ्रनिद्चित  ate  कोई  दूसरा  तरीका  नहीं  यदि  वहां

 छोटे  छोटे  उद्योग कंधों  को  जीवित  नहीं  किया  जाता  तो  उस  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हो  सकता

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भ्रपने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  कि  रिहाई की  बिजली

 पास  में  है  ।  रिहाई  की  बिजली  का  विस्तार  गांवों में  किया  जाय  गांवों  के  लोग  उद्योग

 धंधों की  तरफ  झ्राकर्षित  हो  सकें  कौर  जो  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधे  उस  क्षेत्र  में  पहले  थे  उनको  जीवित

 किया  जा  सके  ताकि  इन  क्षेत्रों  का  पथिक  विकास  हो  सके  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  रिहाई  की  बिजली

 के  संबंध  में  जो  विवाद  है  वह  एक  तरफ  है  |  उत्तर  प्रदेश  ने  रुपया  उसके  ऊपर  खर्चे  किया  है  भ्र पने  क्षेत्र

 के  प्राचीन  विकास  के  उस  समस्या  का  समाधान  हो  जाने  के  बाद  ही  वह  दूसरे  स्टेट्स न्
 को  दी  जाये  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  श्रमदान  का  समर्थन

 श्रीमती  सहोदरा  बाई  राय  :  उपाध्यक्ष  मुझे  भी  पांच  मिनट  का  समय दे

 दिया  जाय  |

 श्री  कोया  :  मैं  at  राज्य  केरल  के  बारे  में  ही  कहूंगा  ।  हमारे  पास  न

 कोयला  थि  न  तेल  ।  जनसंख्या बहुत  अधिक  है  ।  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  पर्याप्त  बिजली

 आवश्यकता है  ।  विद्युत॒  के  उत्पादन  को  हमारे  राज्य  में  एक  उद्योग के  रूप  में  विकसित

 किया जा  सकता  है  ।  शभ्रतिरिकत  बिजली  मैसूर  कौर  मद्रास  को  बेची जा  सकती  केरल

 में  &9 .€5  प्रतिदिन  विद्युत्  उत्पादन जल  faa  जरियों  से  होता  किन्तु  यहां भी  इसके

 वितरण में  असन्तुलन है  ।  एक  बड़ी  बात  जो  fra  विकास के  पक्ष  में  इसका कम  उत्पादन

 व्यय  है  ।  केरल  उद्योगों  को  विकसित  करना  चाहता  इसलिये  उत्पादन  के

 को  तेज  करना  यह  बिजली  निर्यात  कर  सकेगा  कौर  इसके  लिये  दक्षिण  को  एक खंड

 ग्रिड  स्थापित किया  जाना  चाहिये ।  यदि  माहो से  बड़ागरा  से-नहर  का  काम  शुरू  किया  तो

 कुमारी  से  मंगलौर  तक  नहर  नौपरिवहन  हो  सकता  केरल

 सरकार  को  उसकी  सिंचाई  की  बहत्तर  योजना  को  अश्रि यान् वित करने  में  सहायता  तो  ate

 5,&&,000  एकड़  भूमि  में  कृषि  की  जा  सकती

 मिल  अंग्रेजी  में  ।

 62  (Ai)  1.5--8,
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 समुद्र  द्वारा  भूमि  का  कटाव  राज्य  की  एक  कौर  समस्या  सीमित  संसाधनों के  कारण  हमारा

 छोटा  सा  राज्य  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा कि  वह
 उसकी  सहायता  करे  ।

 श्रीमती  सहोदरा  बाई  राय  :
 उपाध्यक्ष  इरीगेशन  पर  जो  चर्चा  चली  है  उसमें  मैं  देखती

 हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  वालों  ने  राज  एक  यूनियन  बना  ली  हू  कौर  कहते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  वालों  को  रिहाई

 डेम  से  पावर
 न

 मिले
 |

 हमारे  भाई  यह  बोल  रहे  हैं  कि  यह  पावर  मध्य  प्रदेश  को
 न

 मिले
 ।

 जब  हम एक

 तरफ  राष्ट्र निर्माण के  लिए  सब  तरफ  से  तैयारी  कर  रहे  हैं  तो  सदन में  इस  wer  पर  मतभेद  नहीं

 होना  चाहिए  ।

 कहां  हूँ  कि  रिन्द  डेम  पर  उत्तर  प्रदेश  का  करोड़ों  रुपया  लगा  हुआ  है  ।  रुपए की  कोई

 कीमत  नहीं  चीज  तो  हमारी  जगह में  बनी  हुई  है  ।  अगर  श्राप  हमको  पावर  नहीं  देना  चाहते

 श्राप  अपना  रुपया  वापस  ले  हम  नहीं  देंगे  अपनी  चीज  ।  श्राप  अपनी  सिंचाई  के  लिए  दूसरा
 प्रबन्ध  कीजिए  |

 मध्य  प्रदेश  झर  उत्तर  प्रदेश  ने  मिल  कर  यह  कदम  उठाया  था  कि  दोनों  को  फायदा  हो  शौर

 दूसरों को  भी  फायदा  हो  |  मारे  भाइयों  के  बीच  में  यह  भावना  नहीं  होना  चाहिए  कि  वे  मध्य  प्रदेश  के
 खिलाफ  कदम  उठा  रहि  हिं  ग्रोवर  कहते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  को  बिजली  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।  मैं  बताए

 तो हू  कि  भ्रमर  उत्तर  प्रदेश  ने  या  हमारे  माननीय  मन्त्री  जी  ने  एसा  कदम  उठाया  कि  उत्तर  प्रदेश  को

 देंगे  शरर  मध्य  प्रदेश  को  नहीं  देंगे  तो  हमारा  मध्य  प्रदेश  झ्रान्दोलन  उठाएगा  श्र  वहाँ  के  किसान  प्रान्तों

 लन  उठायेंगे  हम  देखेंगे  कि  किस  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  वाले  ले  जाते  हैं  मध्य  प्रदेश  वालों  नहीं

 मिलती  ।  मैं  कई  घंटे  से  सुन  रही  हुं  कि  मध्य  को  नहीं  मिलनी  दुसरे  राज्यों  को  नहीं  मिलनी

 चाहिए  |  उत्तर  प्रदेश  में  तो  west  नहरें  नदियाँ  तालाब कुयें  हैं  ।  वहाँ  तो  इतना  ज्यादा  पानी

 हैं  कि  ang  कराती  मगर  हमारा  मध्य  प्रदेश  तो  बैकवर्ड  एरिया  इसमें कोई  ऐसी  नदियाँ नहीं  हैं  कौर

 न  नहरें  हमारा  मध्य  प्रदेश  का  एरिया  बहुत  प्रिया  एरिया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  तो  हर  साल  बाढ़
 जाति  है  तो  करते  हैं  कि  हमारी  रक्षा  हमको  सहायता  रुपया  दो  ।  भर  मध्य  प्रदेश  कौर

 राजस्थान दूसरे  राज्य  वाले  उनकी  रक्षा  करते  हैं  ।  इसलिए  मध्य  प्रदेश  के  प्रति  उत्तर
 प्रदेश

 वालों  का

 सा  ऐसा  विचार  नहीं  होना  मैं  चार  घंटे  से  यह  बातें  सुन  रही  हुं  ।  कौर  देख  रही  हूं  कि  काँग्रेस

 के  भाइयों  ने  एक  यूनियन बना  लिया  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए
 ।

 मध्य  प्रदेश  को  यह  बिजली
 न

 मिले

 ऐसा  कदापि  नहीं  हो  सकती  ।  मगर  हमको  यह  बिजली  न  मिली  तो  मध्य  प्रदेश  की  जनता  ग्रोवर  किसान

 आन्दोलन  उठायेंगे  देखेंगे  कि  किस  तरह  उत्तर  प्रदेश  वाले  यह  बिजली  ले  जाते हैं  ।  मैं  तो  कहती हूं
 कि  प्रबंध  श्राप  लें  श्र  प्राणी  हमको  दे  दें  ।  और  ग्रुप  नहीं  चाहते  हैं  तो  अपना  रुपया  ले

 यह  डेम  तो  हमारी  जगह  में  बना  हम  आपको  नहीं  देंगे  ।  इस  डेम  के  बनने  से  हमारे  यहाँ  के  हजारों

 किसानों  की  लाखों  एकड़  खेती  डूब  गयी  कौर  उनका  बड़ा  नुकसान  हुआ  हूं  ।  उस  जमीन  में  लाखों  मन
 कोयला  निकल  सकता  था  उसका  हंगामे  राज्य  को  नुकसान  ।  लेकिन  हमारी  राज्य  सरकार  ने  इस

 का  विचार  नहीं  किया  ।  उसने  विचार  किया  कि  केन्द्रीय  सरकार  हो  या  राज्य  सरकार  यह  राष्ट्र

 निर्माण.का काय है gr  काय  है
 ।

 हमें  इसमें  सहयोग देना  चाहिए
 ।

 इसलिए  मेरी  कॉग्रेस  के  भाइयों  से  प्रार्थना  है
 कि

 उनका इस  तरह  विरोध  करना  मुनासिब नहीं  ह  ।  हमारे  यहाँ  के  किसानों  को  बिजली  का  साधन  नहीं

 पानी  का  साधन  नहीं  जबकि  उत्तर  प्रदेश  तो  बैकुण्ठ  बना  हुआ  है  ।  हमारे  यहाँ  जो  कमी  है  उसके

 कारण  जनता  में  असन्तोष  है  al  किसानों  में  सन्तोष  है  कौर  हमको  इलेक्शन
 के

 समय  बड़ी

 पड़ती हं  ।  लोग  कहते  हैं  कि  इस  एरिया  में  कुछ  नहीं  gar  है  ।  इसलिये  मेरी  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना
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 भ्रनुदानों  को  मांगें

 है  कि  श्राप  इन  सबकी  बातों  में  न  ऐसा  उठाइए  कि  उत्तर  प्रदेश  का  भी  भला  हो  शर

 मध्य  प्रदेश  का  भी  भला  हो  ।  नहीं  तो  मैं  चैलेंज  देती  हूं  कि  अगर  केवल  उत्तर  प्रदेश  को  पावर  देने  का

 कदम  उठाया  गया  कौर  मध्य  प्रदेश  को  पावर  त  दी  गयी  तो  मध्य  प्रदेश  की  जनता  श्रान्दो  लग  उठाएगी  ।

 fet  शंकरय्या
 :  में  केवल  कृष्णा-गोदावरी  जल  विवाद  के  मह्त्वपूर्ण  प्रदान  के  बारे  में

 कहुंगा  |

 मन्त्रालय  ने  भ्रपने  निर्णय  से  निराशा  शौर  सन्तोष  पै  दा  कर  दिया  ८  ।  यदि  केन्द्रीय  मन्त्रालय

 ने  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  से  इकट्ठे  सलाह  की  तो  एक  सांझा  हल  निकाला  जा  सकता  था  |  मन्त्रालय

 ने  जो  तदर्थ  निर्णय  किया  है  वह  समानता  तथा  न्याय  पर  झ्राधारित  नहीं  है  ।  बल्कि  राजनीतिक  ग्राम

 पर  fat गया  है  ।  यह  निर्णय  दबाव  प्रभाव  के  क/रण  किया  गया  गौर इसे करने में इसे  करने  में

 किसी  सिद्धान्त  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  ।

 कमी  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  यह  जीवन  कौर  मृत्यु  का  सवाल है  वे  कई  सालों  से  भ्रान्दोलन कर  रहे

 हैं  किन्तु  केन्द्रीय  मन्त्रालय  ने  किसी  चीज  पर  ध्यान  नहीं  बल्कि  अपने  निर्णय  के  लिए  ग्रा पात  काल

 की  ars  ली  हं  ।  यदि  इस  तथा  निर्णय  को  क्रिया  कवित  किया  गया  तो  महा  राष्ट्र
 और  मैसूर  में  ग्रसित

 लन  भी  बढ़  जायेगा  ।

 मंसूर  तथा  महाराष्ट्र  की  सरकार  यहँ  दबाव  डालती  रही  हैं  कि  उन्हें  पानी  का  उचित  भाग

 मिलना  चाहिए  तथा  घाटी  में  जितना  पानी  उपलब्ध  उसे  जनसंख्या  स्रोत  स्थान  के  क्षेत्रफल  तथा

 कमी  वालें  क्षेत्र  को  विचाराधीन  रखते  हुए  बाँटा  जाये  किन्तु  तदर्थ  निर्णय  करते  समय  इनमें  से  किसी

 सिद्धान्त  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  ।

 इसके  अतिरिक्त  गुलाटी  ग्रा योग  ने  कहा  कि  २५००  डी०  एम०  सी
 ०

 पानी  उपलब्ध है  |

 हिस्से  निर्धारित  करने  की  बजाये  शौर  उसके  बाद  कुछ  समन्वय  करने  की  उन्होंने  योजनाश्रों  को

 सीधा  ही  भ्रनुमोदित  कर  दिया  जब  कमी  वाले  क्षेत्र  इस  पानी  का  उपयोग  कर  सकते  तो  ऐसी

 योजनाओं  को  कयों  अ्रनुमति  दी  गई  हे  ।

 नागा जन  सागर  परियोजना  के  कृष्णा  घाटी  सम्बन्धी  परियोजनाएं  जसा  कि  मोल प्रभा

 परियोजना  मन्त्रालय  द्वारा  भ्रान्ति  रूप  से  मंजूर  नहीं  की  गई  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहुंगा

 कि  तीन  वर्ष
 तक

 इसकी  मंजूरी  क्यों  नहीं
 दी

 गई
 ।

 यदि मंजूरी दे  दी  गई
 तो  मंसूर  सरकार

 ने

 श्रेय-ध्यान  में  इसके  लिए  पर्याप्त  धन  रखा  होता  ।

 स्वयं  नागार्जुनसागर  की  सारी  योजना  गलत  थी  ।  लगभग  २००  zo ०  एम०  सी ०  स्तर से  नीचे

 हैं  ।  इतने  पानी  का  कुछ  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकेगा  |

 कुष्णा  घाटी  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  भी  केवल  पटली  भ्र वस् था  की  मंजरी  दी  गई  दूसरी  की

 नहीं  |  इससे  प्रकट  होता  है  कि  मन्त्रालय  ने  यह  निर्णय  दबाव  के  कारण किया  है  शौर  न्याय  के  ग्राहक  पर

 नहीं  किया  |  रसूल  य्रौरः
 महा  राष्ट्र  के साथ  बहुत  भ्र न्याय  eat  है  ।  विरोध  यो  प्रकट  किये  जायेगे  किन्तु

 इनसे  समस्या  हल  नहीं  होगी
 ।

 यदि  मन्त्री  महदी दय  ने  निर्णय  को  संशोधित  न  तो  मामले  को

 उच्चतम  न्यायालय
 तक

 ले  जाना  पड़ेगा  ।

 श्री  तन

 fee

 :  उपाध्यक्ष  मैं
 इस

 मन्त्रालय  को  बधाई
 दिये

 fa  नहीं

 ों
 रहूंगा  कि  इसने  एक  ऐसी  सुर्खी  छोड़ी  है  जिससे  उसकी  माँग  ——

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 श८०२  भ्रनुदानों  को  मांगें  २६  ERR २

 तन

 भाग  क्र्ष्णा  गोदावरी  के  माले  ने  ले  लिया  a  कौर  इसके  कारण  जो  दूसरी  श्रावक  बातें  हैं  कौर  जो

 महत्वपूर्ण  भी  उनके  महत्व  पर  जो  प्रकाशा  डाला  जा  स्थिति  वह  नहीं  डाला  जा  सका  है  ।

 इस  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  जो  एक  बात  दावे  ये  पथ  कही  जा  सकती है  वह  यह  है  कि  सन्
 १९४५०  से

 लेकर  2eqo  तक  हमने  विद्युत  उत्पादन  में  १४३  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  कर  wg  ate इस
 को  वर्तमान  ज़माने  में  बहुत  बड़ी  प्रगति  बताया  है  ।  मुझे  खेद  ४  कि  समाजवाद  का  दावा  करने  वाली

 सरकार  के  लिए  ऐसी  तुलना  का  वैज्ञानिक  आधार  नहीं  है  ।  जो  तुलना  की  जाती है  वह  हमेशा
 पन  से  नहीं  बल्कि  संसार  की  वर्तमान  अवस्थाओं  से  अथवा  खाने  सवाल  भविष्य  से  की  जनी  चाहिये  ।

 यदि  हँ  व्तेमान  अवस्था ग्र ों  से  अपनी  प्रगति  की  तुलना  धरते  हैं  तो  एक  माननीय  सदस्य  ने  जो  हकीम

 दिए  gate  जो  प्राक्कलन  समिति  ने  दिये  उनको  हमें  देखना  होगा  ।  १४३  परसेंट  बढ़ोतरी  होने  के

 उपरान्त  भो  जो  प्रति  व्यक्ति  हमारे  यहां  खफ्तहोतो  ८  वह  कवल  roa  ८  किलोवाट  होती  है  ज  कि

 दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में  बिल्कुल  नगण्य है  ।  नावें में  यह  खपत  Roo  किलोवाट  यू०  एस०  Uo  में

 V\9G0  य०  के०  में  २४२०  है  शरर  युगोस्लाविया  में  ३००  से  अधिक  है  जबकि  हमारे  याँ  केवल

 CYS ।  यदि  यही  हालत  रही  तो  समझ  में  नहीं  war  है  कि  समाजवाद  हमारे  देश  में  कब  ।

 इसके  लिए  मेरे  विचार  से  राष्ट्रीय  प्राय  में  व  द्धि  बहुत  महत्वपूर्ण  है  प्रौढ़  इसके  बढ़े  बिना  समाजवाद  का

 आना  सम्भव  प्रतीत  नहीं  होता  ।  राष्ट्रीय  ग्राम  को  बढ़ाने  के  लिए  हमें  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाना  होगा  |

 जहाँ  तक  भ्रौद्योगिफ  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  ब।त  पा  सम्बन्ध  उसके  लिये  बिजली  की  नितान्त

 यकता है है  ।  Req  १-६२  जो  कि  हमारे  तीसरे  प्लान  का  पला  साल  उसमें  राष्ट्रीय  ्य  में  केवल

 तीन  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हुई  थी  ware  पाँच  प्रतिशत  वृद्धि  करने  का  लक्ष्य  हमने  अपने  समने  रखा  था  |

 १९६२-६१  में  जो  कि  तत ८  योजना  का  दूसरा  वर्ष  इसमें  औद्योगिक  उत्पादन  ७२४५  प्रतिशत

 बढ़ा है  जबकि  पिछले  वर्ष  वह  Qo  Yo  प्रतिशत  बढ़ा  था  |  इस  ् (माब  से  ane हम  चलते  गये

 प्रतिवर्ष  हमारी  राष्ट्रीय  राय  में  तीन  प्रतिशत  की  अवधि  होती  गई  ate  दूसरी  wie  हमारी  दी  में

 दो  प्रतिशत  की  वृद्धि  होती  गई  तो  हमारी  राष्ट्रीय  ्य  के  दुगुना  होने  में  ७१  वर्ष  का  समय  लगेगा  |

 एक  तरफ  तो  यह  पिक्चर  है  ae  दूसरी  तरफ  श्राप  देहातों  का  हाल  देखें  ।  गांवों  में  बिजली

 पहुंचाने का  जो  लक्ष्य  हमने  द्वितीय  योजना  में  रखा  था  जो  तीसरी  योजना  में  रखा  उसको

 भी
 मैं  ग्रुप को  बतलाना  चाहता हूं  ।  दूसरी  योजना  में  20,000  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने का  लक्ष्य

 हम  ने  भ्र पने  सामने  रखा  था  तीसरी  योजना  में  २०,०००  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  का  लक्ष्य

 रखा  है
 ।

 aa  देखें  कि  सारे  हिन्दुस्तान  के  गांवों  कीਂ  संख्या  कितनी  है  ।  वहू  करीब  ५  लाख  ५८  हजार

 है
 ।

 यदि  तृतीय  योजना  के  लक्ष्य  पुरे  हो  जायें  कौर  बीस  हज़ार  गांवों  में  बिजली  पहुंच  जाय  तो  आप

 समझ  लीजिए  कि  प्रतिबंध  हम  चार  हज़ार  गांवों  में  ही  झान  एन  एवरेज  बिजली  पहुंचा  सकेंगे  wie

 इस  के  हिसाब  से  हम  को  १४९  as  लग  जायेंगे  सभी  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने में  ।

 हमें  जो  काम  करने  उनको  हम  पुरा  नहीं कर  पा  रहे  एक  तरफ  हमारा  उत्पादन  घटता

 जा  रहा  है  प्रौढ़  दूसरी  तरफ  हम  जो  चाहते  हैं  वह  नहीं  हो  पा  रहा है  ।  प्रथम  योजना  के  प्रारम्भ

 में  २'३०  मिलियन  किलोवाट  बिजलीਂ  पैदा  की  हम  में  क्षमता  हो  पाई  थी  कौर  हम  ने  लक्ष्य

 रखा था  2° Wo  मिलियन  किलोवाट  का  जबकि  प्राप्ति हमें  हुई  केवल  2° ER  की  जिस  का  मतलब

 यह  gm  कि  २८  मिलियन  किलोवाट  की  कमी  रही  ।  द्वितीय  योजना  में  १  ३०  मिलियन  किलोवाट

 की  कमी  थी  ।  अब  प्राक्कलन  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  PERQ  में  कमी  ३५१ १

 वाट्स  की  थी  जो  बढ़  कर  के  १९६६ में  ४५५  ३  मंगावाट्स  की  हो  जायगी  |  हमारा  उत्पादन  कम

 होता  जा  रहा  है  बिजली  की  मांग  पूरी  नहीं  हो  पा  रही



 ध  Qo5y  )  2503.0 कोਂ  मांगें

 एक  दुसरी  सब  से  बड़ी  कमी  है  जिस  की  मैं  श्राप  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जब

 किसी  कमी  की  कौर  ध्यान  दिलाया  जाता  ह  तो  एक  रटा  रटाया  जवाब  सिल  जाता  एक

 बलोस्टाइल्ड  जवाब  मिल  जाता  है  कि  सरकार  जागरूक  कि  सारा  काम  उचित  ढंग  से  चल  रहा  है

 श्र  अमुक  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हम  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लेंगे
 |

 हालत  यह  है  कि  तक  वह

 हो  नहीं  पाया  है  ।  यदि  बहुत  ज्यादा  बार  कहा  जाता  है  भ्रौर  बहुत  ज्यादा  जोर  दिया  जाता  है
 तो

 कार  अपना  पीछा  छड़ाने  के  लिए  एक  कमेटी  नियुक्त  कर  देती  है  कौर  वह  कमेटी  सब  पर

 बैठ  कर  विचार  करतीਂ  है  जब  तक  वह  कमेटी  रिपोर्ट  देती  है  उससे  पहले  ही  वह  समस्या

 झपना  पीछा  आप  छुड़ा  लेती  है  ।  इस  तरह  से  सारा  चक्र  चलता  रहता  है
 ।

 इस  सब  का  कारण

 यह  है  कि  हम  ने  बिजली  की  श्रावश्यकताश्रों  का  जो  अनुमान  लगाया  वह  आवश्यकता  से
 कम

 लगाया  है  ।  यदि  उत्पादन  ज्यादा  होता  है  तो  कोई  उस  से  घाटा  नहीं  पड़ता  है  प्रौढ़  उद्योगों  को

 से  पनपने  का  मौका  मिल  सकता  है  |

 इस  समय  बिजली  के  उपकरणों  का  हम  बाहर  से  रायात  करते  यह  लगभग  ३२  करोड़

 का  है  जबकि  हमारे  यहां  पर  यह  सब  पैदा  हो  सकता  है सब  तेयार  हो  सकता  है  ।  पर  हो  क्यों  नहीं  पा

 रहे  हैं  :  कहा  जाता  है  कि  वह  हमारी  घोषित  नीति  उसके  विपरीत  हमारा  जो  इंडस्ट्रियल

 पालिसी  रेजोल्यूशन  है  कौर  जिस  के  शंड्यूल्ड  ए  में  यह  कहा  है  कि  बिजली  का  उत्पादन  उसका
 वितरण सब  सरकार  उस  को  कमल  में  तो  ला  रहे  हैं  लेकिन  जो  फायदा  लोगों  को  मिलना

 चाहिये  an  जिस  se  तक  मिलना  चाहिए  ae  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  हमें  अपने  प्रौद्योगिक  विकास

 की  रफ्तार  को  बढ़ाना  है  प्रौढ़  साथ  हीं  साथ  हम  अपनी  राष्ट्रीय  प्राय  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  |  हम  चाहते

 हैं  कि  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हो  ।  लेकिन  हमारे  यह  विभाग  वे  इतनी  धीमी  गति  से

 चलते  हैं  कि  कुछ  ठिकाना  ही  नहीं  |  इस  एटॉमिक  यग  एटम  बम  कें  युग  झगर  मैं  तुलना  करूं  तो

 कहू  पतंग  कि  एक  लंगड़े  घोड़े  पर  चढ़  कर  कोई  भ्रामक  सदस्यों  का  हल  खोजता  फिरता

 @  तौर  सदस्यों  का  समाधान  खोजता  फिरता  हे  ।  प्रभ्नेपणास्त्रों  से हमारा  मुकाबला  1.0  हमारा

 कम्पीटीशन है  |  यदि  हम  प्राइवेट  सैक्टर  को  बिजली  नहीं  दे  पा  रहे  उस  की  भ्रावश्यकताझ्रों  की

 पूरी  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तो  कहना  पड़ेगा  कि  हमारी  जो  घोषित  नीति  उस  के  विपरीत  हम  बात

 यदि  घोषित कर  रहे  हैं  ।  घोषित  नीति  का  wae  मेरे  ख्याल  से  राष्ट्र  के  हित  में  होना  चाहिय े।
 नीति  केवल  मात्र  घोषित  नीति  ही  रहती  है  तो  समझ  में  नहीं  प्राता  है  कि  उस  घोषित  नीति  को  हम

 पीयेंगे  या  श्रोढ़ेंगे  ।  हमें  बिजली  उपलब्ध  करने  की  दौर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 सिंचाई  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारी  कुल  कृषि  के  भ्रन्तगत  जो  भूमि

 वह  ३७०  मिलियन  एकड़  है  योजना  श्राय्प्रेग  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  १४०  मिलियन  एकड़

 में  सिचाई  हो  नहीं  सकतीਂ  है  ।  जो  इस  तरह  से  २३०  मिलियन  एकड़  भूमि  बचती उस  में  से
 €०

 मिलियन  एकड़  भूमि  के  लिए  ही  हम  सिचाई  की  योजना  बना  पाये  हैं  ।  जो  कुल  मिला  कर  के

 जितनी  हमारी  काव्य  होने  वाली  भूमि  जिस  में  सिचाई  हो  सकती  उस  का  केवल  ३६ प्रतिशत

 हीं  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  इतना  खरच  करने  के  बाद  भी  ate  जबकि  हमारे  ऊपर  इस  समय

 लगभग  सात  हज़ार  करोड़  रुपये  का  कर्जा  हो  गया  हम  केवल  ३  प्रतिशत  भूमि  में  ही  सिंचाई

 की  व्यवस्था  कर  पाये  हैं  ६१  प्रतिशत  के  करीब  बाकी  उस  में  सिचाई  की  हम  कब  व्यवस्था

 कर  पायेंगे  |  ऐसी  हालत  में  किस  तरह  से  हमारी  खाद्य  की  समस्या  हल  हो  सकती  इसको  श्राप

 हीं  समझ  सकते  हैं  ।

 अब  मैं  राजस्थान  नहर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हम  ने  विशेषज्ञों  के  हाथ  में

 अपने  ड्राप  को  खिलौना  बना  डाला  है  प्रौढ़  उन  के  हाथ  में  हम  खेल  रहे  प्रतीत  होते  हैं  ।  पहले  अनुमान
 लगाया  गला थाकि था  कि

 बर
 मील  लम्बी  नहर  बनेगी  वहू  2&S9-FG  में  पूरी  होगी  भर  उसे
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 तन

 पर  जो  खर्चा  जायेगा वह  लगभग  ६६  '  ४६  करोड़  ।  अब इस  अवधि  को  बढ़ा  कर  LEY

 कर  दिया  गया  है,यानी  इस  को  वर्ष  पीछे  धकेल  दिया  गया  है  जो  खर्चा  ६६  करोड़  था

 उसके  बजाय वह  €६  करोड़  होगा  इसका  अर्थ  यह  त्  कि  खर्चे  में  तो  पचास  प्रतिशत  से  अधिक

 की  बढ़ौतरी  हो  गई  ate  समय  में  प्रतिशत  से  भ्रमित  कीਂ  बढ़ौतरी  हो  गई  ।  इस  तरह  की

 चीजें  जो  हैं
 इनकी  तरफ  भी  आ्रापका  ध्यान  जाना

 मुझे  खेद  है  कि  जितने  नाकिस  मैं  ला  सकता  लाया  हूं  लेकिन  बहुत  ही  कम  को  उन  में  से

 मैं  ग्रुप  के  सामने  पेश  कर  पाया  हूं
 ।

 यह  भी  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जितनी  प्रगति

 हो  रही  जितना काम  हो  रहा  वह  पचास  प्रतिशत  भी  नहीं  हो  पा  रहा  ऐसी  भ्र वस् था में  नगर

 हम  इन  बातों  की  ध्यान  नहीं  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  सपना  केवल  सपना  ही  हो  कर  रह

 जायेगा  ste  ag  वास्तविकता  में  कभी  परिणत  नहीं  होगा  ।

 द०  [:: (०
 राजू  :  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  समृद्धि  का  मुख्य  जरिया  सिंचाई

 सरकार  को  प्रति  व्यक्ति  राय  बढ़ाने  के  लिए  तुरन्त  कुछ  कार्य  करना  पड़ेगा  ।  एक  तरीका  यह

 है  कि  विभिन्न  चाल  परियोजनाओं  को  after  से  शीघ्र  परा  किया  जाये  ।

 हमारे  राज्य  में  लोग  इस  बात  से  चिन्तित  हैं  कि  उसे  कृष्णा  ak  तुंगभद्रा जैसीਂ

 दियों  के  भाग  से  वंचित  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  हम  मैसुर  महाराष्ट्र

 से  ata  करेंगे  कि  हमारे  प्रश्नों  में  बाधा  न  डालें  |

 ग्राह्य  सरकार  ने  नदियों  के  पानीਂ  का  उपयोग  करने  के  लिए  योजनायें  बना  ली  हैं  ।  गुलाटी

 ग्रा योग  ने  विभिन्न  राज्यों  के  बींच  दाक  कौर  कटुता  पैदा  कर  दी  है  ।  चाहे  मंसूर  या  महाराष्ट्र  को

 कोई  स्थायीਂ  लाभ  हो  या  न  प्राप्त  को  जरूर  नुकसान  है  ।  नदियों  के  पानी  के  वितरण के  बारे  में

 राज्यों  के  झगड़ों  को  रोकने  के  लिए  इनको  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  समझा  जाना  इस  में  उनके

 प्रवाह  स्थल  का  विचार  न  ore  fear  जाये  ।  उन  परियोजनाओं  को  जिन  पर  न्यूनतम  निर्धारित

 व्यय  से  अ्रधिव  व्यय  जाता  हो  राष्ट्रीय  परियोजनाएं  समझा  जाये  तथा  उनका  निर्माण कार्य  एक  साथ

 शुरू  किया  जाये  ताकि  सम्बन्धित  नदियों  के  दोनों  किनारों  पर  रहने  वाले  लोगों  को  भ्रमित  से  अधिक

 लाभ  पहुंच सके

 मैं  समझता  हें  कि  एक  नदी  के  पानीਂ  के  प्रयोग  के  लिए  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए

 दोनों  को  लाभ  पहुंच  सकता  झगड़ा  करने  से  बहुत  शक्ति  व्यथ  चली

 जाती है  ।

 भ्रांत  गोदावरी  ad  की  दोनों  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिए  बांध  बनाने

 पर  बहुत  सा  रुपया  खं  करता  किन्तु  उनके  टूट
 जाने

 का
 खतरा  बराबर बना  रहता

 है  ।

 seve  में  राम  प्रदसागर  परियोजना को  विभिन्न  जनीतिक  कारणों  से  मंजूरी

 नहीं  दी  गई  off  ।  इसको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाय जाय  ।

 मिल  अंग्रेज़ी  में  ।



 Reo ४  १८८५  रुझानों  की  मांग

 are  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  को  झ्रवक्य  पुरा  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वे  ३५  करोड़  रुपये  के  विद्वेष  आवंटन  से  aaa  वर्ष  के  लिए  मां  ध्  प्रदेश

 को  काफी  रकम  दें  ।  यह  प्रा

 होगा  ।  देग

 भर  सुपर-ग्रेड  की  स्थापना  योजना  के  भी  अनुकूल

 मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 इसके  भ्  लोक-सभा  की  बैठक  २७  १९६३  /  १८८५  (=t#)

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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